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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 0९61,
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ‘ato  प्र०  संख्या  पृष्ठ
 क  जि  Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 202.  दक्षिण  qa  रेलवे  में  जोनल  tag  Zona!  Railway  User’s  Consula-

 प्रयोक्ता  परामर्शदात्री  सामधि
 tative  Committee  on  South
 Eastern  Railway  .  e  e  I-3

 203.  चुनाव  कानून  संबंधी  संसदीय  समिति  Implementation  of  Recommen-
 dation  of  P.rliamentary  Com-

 क  चिकािशों  का
 लागू  feat  जानों  mittee  on  Election  Laws  e  3-8

 204.  एकाधिकार  तथा  प्रातिबन्धात्मक  व्यापार  Disposal  of  Cases  under  MRTP
 Act  e  e  e  e  8-11

 प्रक्रि  अधिनियम  के  nga  मामलों

 के  निपटाया  जाता

 Employees  Saharanpur  Rail- 205.  मई  1974  को  हड़ताल  में  भाग  लेते
 way  Station  Participated  in

 सहारनपुर  रेलवे  स्टेशन  के
 May,  1974  Strike  e  e  11-14

 ward

 प्रश्नों  क  लिखित  उत्तरा दार  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नता०  प्र०  संख्या

 *S.  Q.  Nos.-

 207.  ata  इंडिया  हिन्दी  रेलवे  टाइम  टेबल  Printing  Paper  for  Publisher  of

 के  प्रकाशक  के  लिए  छपाई  का  कागज़
 All  India  Hindi  Railway  Time
 Table  e  e  e  e  14

 Fixation  of  Uniform  price  of  Oil 208.  पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  के  संगीत
 by  OPEC  e  e  es

 द्वारा  तेल  क  समान  मूल्य  निर्धारित  14

 फिन  जानां

 210.  at  1974-75  के  लिए  निर्धारित  Target  of  Production  of  Fertili-
 =

 उनको  कां  उत्पादन  लक्ष्य
 sers  Fixed  for  1974-75,  15

 211.  वर्ष  1974-75  में  बिहार  में  रेलवे  Expansion  Programme  of  Rail-

 लाइनों  के  विस्तार  का  कार्यक्रम  way  Lines  in  Bihar  during
 1974°75  |  15

 a

 *किसी  नामपर  a  शीत  यह--इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  की  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव म  पूछा  था

 *The  डालते-एए  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Questions
 was  actually  85]: * 01 on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
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 के  लिखित  WRITTEN
 ANSWERS  TO

 नता०  प्०  संख्या  पृष्ठ
 विषय  SUBJECT  PAGES क  कि  Q.  Nos.

 213.  गत  महीनों  फर्मो के विरुद्ध के  विरुद्ध  Investigation  into  Charges  of

 नेता  न्घात्म  के  अपार  प्रक्रियाओं  के  Restrictive  Trade  Practice  ७

 against  Firms  during  the  last
 को  जांच  six  months  16

 New  Local  Passenger  Trains  in 215.  कल  हडताल  के  ate  पर्चम  बंगाल
 Railway में  चालू  को  गई  नई  स्थानीय  ara

 West  Bengal  after
 Strike  16

 गाड़ी  ं

 216.  =  सुविधाएं  रहित  लम्बी  Long  distance  tral  without

 दूरी  ay  गाड़ियां
 proper  Amenities  द  16-17

 217.  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  में  आग  लगने  Loss  to  Railway  property  due  to
 fire  in  Upper  India  Express  17 के  कारण  रलव  संपत्ति  को  हुई  हानि

 218.  बो ०  Slo  और  जो०  डो ०  मुगलसराय  Running  of  B.D.  and  G.D.  Mug-
 halsarai  Passenger  train  with-

 यात्नी  रेलगाड़ी  में  प्रथम  श्रेणी  का  डिब्बों  out  1st  Class  Bogie  17-18
 न  लगाना

 219.  मेसी  विक्टरी  आयरन  बक्स  Violation  of  Section  293A(I) ०
 Companies  Act  by  M/s  vine

 लिमिटेड  द्वारा  कंपनी  अधिनियम  की  toria  Iron  Works  Ltd.  18
 धारा  कॉ  उल्लंघन

 Decision  on  of 220  वैगनों  की  जरुरत  के  बारे  में  निर्णय  requirement
 Wagons  18-20

 221  तेल  के  आयात  के  लिए  विदेशों  के  साध  Agreement  with  Foreign  Coun-

 समझोता
 tries  for  Import  of  Oil  20

 मता ०  Ho  सख्या

 V.Q.  NoSe

 2001.  तेन  की खोज  लिए  पुराने
 तटवर्ती  O  &  NGC  proposal  to  purchase

 an  old  castal  steamer  for  Con-
 स्टीमर  को

 खुदाई
 करने  वाले  जिला  version

 into  drilling  ship  for
 में  बदलने

 gq
 खरीद  ने

 का  तेल  तथा  01  exp  lorat  ion  घ्

 तिक
 गस  आयोग  का  प्रस्ताव

 2002.  लाइफबाय  साबुन  की  किस्म  Quality  of  Lifebuoy  Soap  e

 2003.  आग  के  कारण  अपर  इंडिया  एवसप्रस  Damage  to  Postal  Van  of  Upper

 के  डाक  डिब्बे  को
 India  Express  due  to  fire  .  21-22

 हुई  क्षति

 2004.  रेलवे  द्वारा  कई  ai  एम०  सं  Uneconomic  Re-conditioned

 Computers  hired  by
 Railways किराये  पर  .  लिये  गय  अल  भिकारी  om  IBM  22

 नवीकृत  संगणक

 Proposed  reduction  in  consump- 2005.  चर्बी  की  खपत  में  कमी  करने  का
 tion  of  Tallow  e

 प्रस्ताव
 22-25

 (ii)



 wet  के  लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अंता०  प्र०  सख्या  पीठ

 U.Q.  Nos  हद ef  Susyect  PAGES

 2006.  राज्यस्थान  को  अधिक  म  location  of  more  Diesel  oil  to

 Rajasthan  e  23 डीजल  तेल  का  अवन

 2007.  प्रयोगशाला  Re  fixation  of  Pay  in  Revised
 Scale  of  Pay  of  Laboratory तकनीशियनों  ओर  पर  आदि  के

 संशोधित  वेतनमान  में  वेत
 Technicians  X-Rays  Techni-

 काजल  cian,  Dressers  etc.  चै  कि  23
 निवारण

 2008.  गावं  में  औद्योगिक  एकक  को  Supply  of  furnace  oil  to  Indus-
 trial  Units  in  Goa  24 भटको-तल  को  सप्लाई

 2009.  म्भनियों  द्वार  मार्गदर्शी  निद शी  Voilation  of  guidelines  by  the
 Companies  कि  24 al  उलझन

 2010  उडीसा  में  डोजल  और  faz}  Shortage  of  petrol  diesel  and

 तेल  को  कमो
 Kerosene  in  Orissa  ह  25

 2011  कम् यप नों  विधि-बोझ  दीवार  fag  Special  Audit  Ordered  by  Com-

 परोक्ष  का  आदेश  किया  जानों  pany  Law  Board  25

 2013  aq  बर्मा  शन  और  कालचक्र  र  Remittances  made  by  M/s  Bur-

 fata  भेजा  गया  धन
 mah  shell  and  Caltex  .  26

 26 2014  अपर  इंडिया  एक् पप् रत  को  दुर्घटना
 Accident  to  U

 pper  India  Express

 2016  पंजाब  में  बिना  चौकीदार  ala  फाटक  Unmanned  Railway  Crossings
 in  Punjab  कक  *

 26-27

 2017  केरल  में  यात्रों  गाड़ियों  को  डीजल  Diesselisation  of  Passenger  trains
 in  Kerala  28

 fa  से  चलाया  जाना

 2018.
 मध्य  प्रदेश  म  चूना-पत्थर  को  परतों  Extraction  of  Oil  or  Gas  from

 से  तेल  और  गैस  निकाला
 जानों

 Lime  Stone  Layers  in  Mad-

 hya  Pradesh  27

 2019  राजन  तिक  दलो  के  कार्यकर्ताओ  tT  Enquiry  Committee  to  Check

 बिना  यात्रा  करने  को  रोकने
 Ticketless  Travelling  by  Wor-
 kers  of  Political  Parties  28

 के  लिय  ata  समिति

 2020.  इंजी  निर्यात  रग  fear  2,  जयपुर  Cadre  review  before  retrench-
 ment  of  Railway  Employees डिवीजन  रेलवे  )  के  रल

 तमंचा  रियो
 of  Engineering  Department,

 की  छंटनी  a  qa  सेवग  Jaipur  Division  (Western

 समी  क्षा  Railway)  e  e  o  2¢

 2021  औषध  उद्योग  को  अधिकार में  लेने  का  Proposal  for  taking  over  of  Drug
 Pa

 प्रस्ताव
 Industry  e  e  e  29

 Production  of  Drugs  in  Govern- 2022  कारी  areal  में  औषधियों
 ment  Factories  e

 का  उत्पादन  9-31

 (it



 weal  के  लिखित  /  WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 खता ०  प्र०  संख्या  पीठ

 U.  Q.  Nos  विषय  SuBJECT  PaGeEs

 2023.  दक्षिण  लव  के  खाद्य-सामग्री  विक्रेताओं  Memorandum  from  Meal

 से  ज्ञान
 Vendors  (Southern  Railway)  31-32

 2624.  ङ्घ  उर्वरक  को  स्थापना  करने
 Proposal

 to  set  up  Mini  Fertili-

 संबंधी  weal,
 zer  Pl  ants  32

 2025.  नागपुर  डि  yaa
 के  अंतगंत  तोड़-फोड़  Cases  of  Employces  not  involved

 in  Sabotages in
 Nagpur,

 Divi- की  गतिविधियों  में  अंतगंत  न  होने  sion  °  32-33
 कर्मचारियों  के  मामले

 2026.  उड़ीसा  को  मिटटी  के  तेल  का  नियतन  Allocation  of  Kerosene  Oil  to
 Ur.  ssa  33-34

 2027.  कोरबा  तथा  पारादीप  म  उवंरक  संयंत्र  Fertiliser  plants  at  Korba  end
 Paradeep  34

 2028.  faatal  में  तल  का  निर्यात  करने  वाले  Conference  of  (011  Exvorting
 Countries  in  Vienna  .

 देशों  का  सम्मेलन  35

 Production  of  Oil  from  Wells  in 2029.  गले की  तथा  हरिपुरा  में  कुओं  A  तेल

 का  उत्पादन
 Galeki  and  Tripura  35

 Association  of  O  &  NGC  with 2030.  बम्बई  हाई  में  खदाई  के  लिय  तेल  और
 Foreign  .irms  for  Drilling  in

 प्र  क्लिक  qe  आयोग  का  विदेशों  फर्मो
 Bombay  High

 के  साथ  सहयोग
 36

 2031  औवल  निर्माता  wat  दारा  Yearly  Remittance  Abroad  by

 प्रतिशत  विदेशों  में  भजो  जाने  वालों  foreign  Drug  Manufacturing
 Firms  36

 राशि

 4.  बम्बई  के  निकट गहरे  समद्र में  तल  को  Amount  spent  on  Driling  in

 Bombay  High  37 खोज  के  काय  में  हुआ  व्यय

 5.  बिहार  बंद  के  दौरान  यात्रियों  के  faq  Arrangements  made  for  Passen-
 gers  during  Bihar  Bandh  37 किये  गय  प्रबंध

 2036.  फर्टिलाइजर  एण्ड  कमि  ped
 का  oe  टावनकोर  Implementation  of  है  ए7€  101 1.

 between  the  Management कोलोन  के  प्रबंधकों  तथा  तमंचा  रियों  and  Represc;,tatives  of  the

 Employees  of  FACT  Cochin के  प्रतिनिधियों  के  बीच  हुए  करार  37
 की  क्रियान्विति

 Wage  Out  on  Guards 2037.  नियमानुसार  काम  करों  अभिधान
 in  connection  with  Work  to

 के  संबंध  में  गार्डों  के  वेतन में  को  गई  Rule  Movement  e.

 कटौती
 37-38

 >

 2038.  राजस्थान  1973-74  के  दौरान
 Wagonsrequired  by  Commercial

 व्यापारिक
 फर्मों  दारा  मांगे

 Establishments  and  Firms  in

 Rajasthan  during  1973-74  38
 गये  वैगन

 (iv)



 प्रश्नों  के  लिखित  उ
 op

 र  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता ०  "(५  सख्या  qts

 S.Q.  Nos  विषय  SupjEcr  PAGES

 2039.  भूमिगत  राव  faq  योजनाओं  Finalisation  of  plans  and’  Esti-
 mates 10

 तथा  प्राक्कलनों  को  अंतिम  रूप  देना
 1  Underground  Rail-

 ways  e  .  8-39

 2040.  कच्चे  मेल  तथा  पेट्रोलियम  उस्तादों  Additional  Allocation  of  kunds

 को
 सरोद  के  लिये  अतिरिक्त  धनराशि

 for  Purchase  of  Crude  and
 Petroleum  Products  39 1

 नियतन

 2041.  नक  tcS1  Representation  Regarding  in इंस्ट्रकटरों/एफिशियेंसी
 Selection  for  Post  of  Work

 इंस्पेक्टरों  के  पदों  पर
 Study  Instructors/Efficiency

 चयन  वे  बारे  में  अध् पाव दन  Inspectors  (Northern  Rail
 ways  ध  e  39

 2042  कोलम्बो  में  तेलशोधक  कारखानों  के  Technical  Know  How  Offered

 बिस्तर  के  लिये  भारत  द्वारा  की  गयी
 by  India  for  Expansion  of परि  fi-
 nery  in  Colombo  e  e  39-40

 तकना  सदा  ता

 2043  Annual  Production  of  a  Fertill- गोरखपुर  के  अदरक  का  रखाने  का

 वार्षिक  उत्पादन
 ser  Factory  of  Gorakhpur  40

 नन
 2044.  Footproofs  Arrangements  to वेगों  को  सप्लाई  करने  के  लिये

 make  available  full  Require- ब्यक्स्या
 ् ment  of

 Wagons
 ति  40-41

 2045.  लाम  डिविजन  में  पलंग  rey  नों का  Opening  of  Flag  Stations  in  Rat-

 aint  जाना
 Jam  Division  e  e  के  4!

 2046  फोटलाइजस्स  एपी  कमि कल्प  टब  Inquiry  into  the  Working  of

 कोर  fao  अलवाई  के  कार्यकरण  की
 Fertiliser  and  Chemicals  Tra-
 vancore  Limited,  Alwaye  4!

 जाच TO:

 2047  पटना  जंक्शन  तथा  पटना  fact  स्टेशन  Barricade  on  Railway  Line  near
 Patna

 के  निकट  रेल  लाइन  पर  रुकावट  Junction  and  Patna
 City  Station  41-42

 2048  गत  तान  वर्षो  में  रैली  व  क  गोल्डन  Penalty  Awarded  to  Staff  of

 साफ  के  तमंचा  रियों  को  fear  गया  दंड  Railway  Workshop  Golden
 Rock  during  last  three  years  42

 2049.  माल  डिब्बों  को  कमी  के  कारण  Non-Supply  of  coal  to  industries
 due  to  Wagon  Shortage  42 उद्योगों  को  कोयले  की  सप्लाई न  होना

 2050.  आयाम  में  ओर  अन्य  स्थानों पर  मिट्टी
 Non  availability-of  Kerosene  Oi

 In  ‘Assam  and  other  places  42-43
 के  तल  का  उपलब्ध  न  होना

 2051.  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  और  मैसेज
 Hindustan  Lever  Limited  and

 M/s  Sharpedge  Limited  43 शारदा  लिमिटेड

 Communications  from  a  Mem-  e 2052.  मिनटों  तेल  को  जानता  )
 बुद्धि  कर  ्  रे  में  एक  संसद

 ber  of  Parliament  Regarding:
 ScoSsit’ aeruwus द  | Raising  of  vi  y  of  Furnace

 सदस्य  स  Oil  e  e  43-44

 (v)



 के  लिखित  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Co ntd

 अता  उठ  सख्या  प्रति

 U  Q  Nos  विषय  SuBJEcT  PAGES

 2053  भारतीय  sate  निगम  के  कार्यकरण  Enquiry  into  the  Working  of

 की  जां
 FCI  New  Delhi  ब  44

 2054  Seats  Vacant  in  Lok  Sabha, लोक  राज्य  विधान  aaa

 तथा  विधान  परिषदों  में  रिक्त  पडे  स्थान
 Rajya  Sabha,  Vidhan  Sabhas

 nd  Vidhan  Parishads  44-45

 2055
 च् ह तपुव  एस०  आई०  रेलवे  के  भाव

 Memorandum  Regarding  Fixa-

 ग्रेन  शाप
 कर्मचारियों  को  वरिष्ठता

 tion  of  Seniority  and  Pay  of

 Ex-grain  Shop
 StaffolEx S.

 I.

 एवम  बन  निश्चित  करने  के  बारे  में  Railway  45

 ज्ञापन

 2056  Non  availability  of  Increased रूस  से  मिटटी के  तेल  और  डोजल  का

 अधिक  wary  उपलब्ध  न  होना
 supplies of  Kerosene  and  Diesel

 Oil  from  Soviet  Union  .  45

 2057  दुर्गापुर  उबर  कारखाने  में  उत्पादन  Stoppage  of  Production  in  Dur-
 °  46

 होना  gapur  Fertilizer  Factory

 2058  Passes  to  Members  Committee राव  संबंधो  समिति  के
 थि  46

 सदस्यों  को  पास  दिये  जाना
 on  Railway  Reservation

 2059.  Private  Companies  Working  111
 स़्ट्रोक  निगमों

 के  सहयोग  से
 Collaboration  with  Multinn-

 ज् काथं  कर  रहीं  गर-सरकारी  कम्पनियां  tional  Corporation  47

 2060  रल  गाड़ियों  में  विस्फोटक
 पदार्थों

 को  Steps  to  Ban  Carrying  of
 Explo

 a
 sives  in  Trains  47

 जाने  पर  रोक  लगाने  के  बार  में

 कार्यवाही

 2061  वैगनों  की
 कमो

 से  बचने
 के

 लिय  Modern  Technique  of  Space

 व्यवस्था  के  नये  तकनीक
 Management  to  avoid  Shor-

 tage  of  Wagons  47-48

 2062.  पश्चिम  बंगाल  ओर  पूर्वोत्तर  राज्यों  Joint  Stock  Companies  in  West

 में  मिश्रित  पूजी  वालीਂ  कम्पनियां
 Bengal  and  North  Eastern
 States  48-49

 2063  रजवाड़ा-उत्तर  तथा  शिलापाथार  सेक्शन  Proposal  to  Re  Introduce  Fair  of

 में  आने  ने  वालों  र  गाड़ियों  को
 Trains  in  Rangapara  North
 and  Silapathar  Secticn  49

 चलाने  का  प्रस्ताव

 2064.  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  ब्या पा र  Applications  for  Industrial  Lic-
 eneés  rejected  after  the  passing

 प्रक्रियाएं  अधिनियम  1969  के  पारित  of  MRTP  Act,  1969  50
 हो  जाने  के  पश्चात

 ऑद्योगिक
 लाइसेंसों

 के  लिए  रह  किए  गए  आवेदन-पत्र

 2065.  उत्तर  प्रदेश  मं  बिरला  बंधुओं  को  कम  Birla  Firmsin  Uttar  Pradesh  50-51

 20666  बल  1973-74  के  दौरान  कपड़ो  Companies  charged  with  viola-
 tion  of  Companies  Act  during अधिनियम  का  कथित  उल्लंघन

 वाली  कम्पनियां
 1973-74  व  ह

 (vi)
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 2067.  मई
 1974

 क  पड़ताल  के  बाद  बर्खास्त
 Finalisation  of  appeals  gf  Per-

 nent.
 कपि  गये  स्पो  ara  रियों  को  manent

 staff  dismissed  after
 May,  974  51

 अपीलों  पर  निर्णय

 2068  तीखुर  में  ग  दिल्‍लो-मंगल  ९  si  क्त  Proposal  to  give  a  stoppage  to

 il
 New  Delhi  Marigalcre  Jayanti

 एक्सेस  का  स्टाप  Janta  Express  at  Tirur  |  51-52
 पह

 2069.
 अंतड़ियों  और  फार्मास्यूटिकल्त  के

 Review  of  Price  Control  Order,
 1970  for  Drugs  and  Pharma-

 लिए  मूल्य  1970  ceuticals  e
 में  संशोधन

 52-59

 2070.
 बम्बई  केयर  समुद्र  में  स्थायी  डीलिंग  Plan  of  ONGC  to  Instal  a

 per-

 प्लेटफार्म  स्थापित
 क  रने  के  बारे  में

 manent  Drilling  Platform  in
 Bombay  High  53

 तथा  प्राकृतिक  Ta  आयोग  की  योजना

 2071  जालों  कागज  कम्पनियां  Fictitious  Paper  Companies  54

 2072.  उपभोक्ताओं  को  किंग  q गस  को  Cell  to  speed  up  Delivery  of
 Cooking  Gas  to  Consumer’s  54

 वेरा

 में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  सैल

 2073  Condonation  of  Break  in  Service हड़ताल  में  भाग  लेवे  वाले  तमंचा  रियों
 को  सेवा  में  नके  क्षमा  करना

 the  Strike
 of  Employees

 Participating
 in

 54-55
 Summer  and  Winter  Uniforms 2074  गाजियाबाद  स्टेशन

 पर  कार्य कर रह  कपिल  तमंचा  रियों
 for  Commercial  Staff  working
 at  Ghaziabad  Station  (Nort-

 के  लिए  गर्मी  तय  सर्दी को  ates  thern  Railway  55

 2075  aq  1973-74  के  दौरान  सकता  Expenditure  incurred  on  Main-
 tenance  of Vigilance  Organisa- संगठन  को  बताए  रखने  में  हुआ  व्य  tion  during  1973-74  55756

 2076.  छोटे  रेलवे  स्टेशनों  पर  काटकर  लगाने  को  Scheme  to  provide  Sheds  at  Small

 Railway  Stations  56 योजना

 2077  उच्च  न्या  तलब  आर  उच्चतम  Cases  pending  in  various  High
 Courts  and  Supreme  Court  57 PUGH  में  arog  पड़  माम

 2078.  कफना  अधिनियम  की  धाराओं  146  Prosecution  launched  under
 section  146(4)  147(3),  (4)  and

 (4),  147(3),  147(4)  और
 148(1)  of  the  Companies  Act  57-

 148(1)  के  अंतत  लाय  गए

 मुकदमें

 2079.  पांचवीं  योजना
 के  दारान  गुजरात  में  Expansion  conversicn  &  ccn-

 प  fx.  struction  of  new  Railway  line
 रेलवे  लाईनों  क  in  Gujarat

 during
 Fifth  Plen

 बदना  War  नई  रेलवे  लाईनों  का  period  58
 बिछवा  जाना

 (vii)
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 Scheme  to 2080.
 मुजफ्फरपुर

 से
 जानते

 जनता
 एक्सेस

 start  Jayanti

 डी  चलाने  Janta  _Express
 and  North

 तथा  ata  इंडिया  एक्सप्रेस  गार्ड  India  Express  from  Muzaffar-
 की  योजना  pur  *  e  शक  e  59

 2081.  Recommendations  of  the  Com-
 अनुसूचित  जातियो  तथा  अनुसूचित  mittee  on  wlefare  of  Scheduled

 जनजातियों  के  कल्याण  संबंधो  समिति  Castes  and  Scheduled  Tribes  59
 को  सिफारिशें

 2082  औषधियों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  संबंधी  Plan  to  increase  production  of
 कि  e  e  60-61

 योजना  Drugs

 2083  लोक  सभा  तथा  गजर  विधान  Holding  of  early  election  to  Lok

 सभा  के  शोघ  चलता  कराना
 Sibha  and  Legislative  Assem-

 .  61-62 -bly  of  Gujarat

 2084  अजमेर  डिवीजन  रेलवे
 Withdrawal  of  agitaticn  by  al!

 में  आल  इंडिया  लोको  रान  स्टाफ
 India  Loco  Running  Staff
 Association  in  Ajmer  Divisicn

 एसोसियशन  दवारा  को  (Western  Railway)  62

 समाप्त  करना

 2085  दुर्गापुर  उर्वरक  संपत्र  के  लिए  Supply  of  defective  equipment

 इटली  को  वर्ष  दवारा  by  an  [talian  firm  for  Durga-
 pur  Fertilisers  Plant  62

 युक्त  उपकरण  का  सप्लाई

 2086  शूटरों  के  विभिन्‍न  वर्षों  के  बैअत  Decision  on  pay  scalcsof  Shutters  63

 माना  व  ब्र  में  दिनों

 2087  निर्धन  व्यक्तियों  को  कानूनों  संभाविता  Legal  aid  to  poor  63

 2088  कॉम  राजनगर  संत्यमगलम  Railway
 line  between  Chama-

 rajanagar  and  Sathyamen- के  बीच  रेल  लाइन
 galam  (Southern  Railway)  63-64

 2089  मंसुर  म  पाय  गय  राक  bry Rae f  ८  के  Rock  Phosphate  Deposits  found
 in  Mussories  e  64

 frat

 2090  राजस्थान  में  Sis  ati  Shortage  of  petrol,  diesel  and

 मिटती  क  तेल  ्  ona
 yy  vs

 Kerosene  in  Rajasthan  64

 Supply  of  furnace  oil  to  indus- 2091.  राजस्थान  में  उद्योगी ऋ  vu  di  DI

 weer  के  तेल  को  साया  ई
 trial  untis  in  Rajasth:  64-65

 2092.  यूनिटों  उतर  Workload  and  strength  of स्वास्थ्य
 Pharmacists  ana  Dcctors  in

 रेलवे  )  में
 कार्य

 मार  तथा  फार्मेसिस्टों
 hospitals  /healrh

 and  (Northern और  डाक्टरों  Hy  सय  Railway)  65

 2093.
 फार्म  सीटों

 के  लिए  ada  बतन  आयोग  Third  Pay  Commissions  scale
 for  Pharmacists  65-66 के  वेतन  मान

 (Vili)
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 209:  हिदुस्तान  लोवर  और  टाटा  कम्पनी  12115  (1#.  Soap  release  by  Hindus-
 tan  Lever  and  Tatas  66-67

 द्वारो  बाजार  में  जनता  सावन  की  बिक्री

 2095.  गोआ  को  और  अधिक  जल  तेल  का  of
 more  diesel

 oil
 to  Goa  शग

 आउडिन

 2096.  गोआ  में  डोजल  तथा  मिटटी  Shorcage  of  petrol  diesel  and

 के  तेन  को  कमो
 Kerosene  in  Goa  67

 Prosecutions  launched  againsf 2097.
 कमाना

 अभिनीत  का  उल्लंघन प wea
 के

 लिए  कम्पनियां
 के  विरूद्ध  बनाये

 companies  for  violetion
 ot

 Companies  Act.  67-68
 गये  पदम

 2098  वह  1973-74  के  दौरान  भारत  में  Foreign  Companics  in  India
 during  1973-74  68

 Seq AaT

 2099.  मसक  हो चेस्ट  को  निर्धारित  अवधि के
 Issue  of  C.O.B.  licences  to  M/S

 Hochst  after  due  date  68-69
 बाद

 सो
 आ  बो०  लाइसेंस  दिया  जाना

 2100.  चौपाया  संबंधो  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  Price  control  order  on  Drugs  69

 2101.  औषधि  फार्मो  द्वारा  अति  उत्पादक  fat  Report  of  the  Committee  on
 over  production  by  drug जाने  संबंधों  समिति  का  बदन  firms  69-70

 2102.  चौथी  योजना  के  दौरान  कुछ  विदेशो  Production  of  Certain  foreign
 drug  firms  during  fourth

 औषधि  BAT  का  उत्पादन
 plan  e  70

 Instructions  issued  under  the 2103.  न पट्रोलिनम झ उ  त्यादो  को  सप्लाई  के  लिय
 essential  commodities  a  ict

 आवश्यक
 वस्तु

 अधिनियम  के  अधीन  for  supply  of  petroleum
 जारी  fea  गये  अनुदेश  proaucts  70

 were
 2104.  माल  पर  प्रेमियो  द्वारा  मल  Inordinate  delay  in  unloading

 ot  wagons  by
 Consignees

 ‘at
 डिब्बों  से  माल  उतारने  के  संबंध  में

 goods  terminal  7.0
 असली  रण  जीलैंड  फिया  जाना

 2105.  गोलची  प्रापर्टीज  लिमिटे घ न्यय  Golcha  properties  Lta
 71-72

 2106.  सरकारी  आर  गर-सरकारी  wa  में  Capital  Riiscd  in
 Public

 anc

 पूंजी  एकत्र  फिया  जाना
 Private  Sector  72-73

 Steps 2107.
 उं  रकों

 की  किस्म  सुधरने  के  लिये
 of  Fertiliser

 to  improve  the
 qual:

 ty

 कार्यवाही
 73

 Examination  of  Foed  supp  lice 2108.  खान-पान  विभाग  ढारा  सप्लाई  किय

 गद  भोजन  की  जांच
 ‘by  Catering  Department  74

 T.A.  who  worked  in 2109.  रेल  हडताल  रेलवे  के  दौरान
 Dhanpur  Division  during

 दानापुर  डिवीजन  में  काम  करने  वाले  Strike Railway’
 .

 (Eastern
 e प्रादेशिक  सेना  के  किनारों  Railway)  74

 (ix)
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 2110  गाड़ियों  में  नोटों  पर  अनधिकृत  कब्ज़ा  Unauthorisea  Occupation
 of

 Seats  in  Trains  74-75

 2111.  पांचवीं  योजना
 में  UNE TA-Pa Tez  म  Electrification  of  Ernakulam

 Trivandrum  Railway  line रेलवे  लाइन  का  faz
 in  Fifth  Plan  75

 2112  दक्षिण  रेलते  में  कपिल  स्टेशन  का  Building  of  Kappil  Station
 (Southern  Railway)  76 भवन

 2113  विभिन्न  देशों  के  रेल  उपकरणों  का  Export  of  Railway  Equipments
 to  Different  Countries  शक  76 निर्यात

 2114  उड़ीसा  को  और  अधिक  डीजल  तेल  का  Allocation  of  More  Diesel  Oil
 *  e

 आबंटन
 to  Orissa  76

 2115  उडीसा  Supply  of  Furnace  Oil  to में  ऑद्योगिक  एककों  को
 Industrial  Units  in  Orissa  77 भट्टी  तेल  को  सप्लाई

 2116  उडीसा  के  पूर्वी  तंत्र  पर  तेल  की  खोज  Oil  Exploration  on  Eastern
 Coast  of  Orissa  *  77

 2117  दीवड़ा-मद्रास  ult  पर  एक  डीलक्स  Introduction  of  Delux  AC
 Train  In  Howrah-Madras

 वबा तान कलित  गाड़ो  का  शरू  किया  जाना  Route  77

 211  रूप्ता-बांग्रीपोसी  ATS  गजे  लाइन  Rupsa
 Bangriposi  Broad  Gauge Line  भ्र

 2119.  मोरारका  बंधुओं  हारा  डड  Control  on  W.H.  Bready
 &  Co, by  Morarkas  78.0

 एच०  ब्रांडों  एण्ड  कम्पनी  का  नियंत्रण

 2120  मदानी  क  तटों  मानो  ऑर  vada  Comparative  Costs  of  Rail

 क्षेत्रों  में  प्रति  किलोमिटर  लाइन
 Lines  Per  K.M.  in

 Plains  ana
 Hilly  Areas  78-79

 पर  तुलनात्मक  लागत

 2121  माल  की  चोरी  Pilferage  of  Goods  79

 2122  नजीबाबाद  रासा  तस्कर  आर  Introduction  of  trains  from
 Nazibabad  to  Sahranpur  via

 रुड़की  होतो  हुई  लट़ारनपुर  तक  सवर  Rais]  Laksar  and  Roorkee
 के  समय  गातो  चलाना  80 in  morning  time

 2123  सर्दी  पाने  वाले  कमंचारो  Categories  of  Employees  pro-
 vided  with  Uniforms  ह  80

 Supply  of  Diesel  (0  Farmers  80-31 2124  किसानों  की  डीजल  की  सप्लाई

 2125  पदोन्नति  के  आद  प्रथम  शरणी  के  Posting  of  class  1  Officers  in

 कारियों  को  अन्य  विभागों  में  नियुक्त
 other:

 Departments
 after

 promotion  81
 क्रिया  जाना

 2126  पारादीप  में  उर्वरक  परियोजना के  काय  Proposal  to  proceed  with  work
 In  Fertiliser  project  at

 को  अग  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 Paradeep  8.

 (x)
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 cor
 2127.  Ta  तान  न ध्या र्वॉ  के  दौरान  उबर कों  का  Production  of  Fart  1: lisers  during

 82
 उत्पादन

 the  last  three  years

 82
 2128  दिल्‍ली  के  लिए  भयभीत  रेलवे  Railway  for  Delhi

 2129.
 Statement  of  the  Chairman  cf

 q
 रहो  टायरों  से  तेल

 के  उत्पादन  के  बारेਂ
 Oilshell  Corporation  regard-

 आयल  दल  कॉर्पोरेशन  के  अध्यक्ष
 ing  production  of

 Oil.  from
 का  वक्तव्य  *  used  Tyres  e  *  e  83

 2130.
 पश्चिम

 बंगाल  और
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  Undertaking  with  capital  in-

 के  राज्यों  में  10  करोड़  रुपय  और
 vestment  of  Rs.  10  crores
 ana  above  in  West  Bengal

 उससे  अधिक  को  पंजों  वाले  उपक्रम  and  North  Eastern  States  83

 2131  अमत  पत्रिका  Enquiry  against  Amrita  Baza
 °

 कलकत्ता  के  विरूद्ध  जांच
 Patrika  Ltmited,  Calcutta  83-84

 2132  रेमिंगटन  रैड  आफ  इंडिया  लिमिटेड  Remington  Rand
 _

 of  India
 Limited  84-85,

 Local 2133  हडताल  के  दौरान  बंद  को  गयो  स्थानीय  Passenger  Trains
 कफ़ਂ  86

 यात्री  गाडियां  pended  during  strike

 2134  विदा  कम्पनियों  द्वारा  एकाधिकार  Clearance  obtained  by  foreign
 owned  companies  from

 तथा  निवन्घात्म  व्यापार  प्रक्रिया
 MRTP  Commission  86

 आयोग  से  प्राप्त  को  गई  स्व  कृति

 2135  ढ :. ह 1.0  डा०  तथा  जो०  ड ०  मुगलसराय  Running  of  B.D  and  G.D

 Mughal  Sarai  Train  Without में  प्रकास  पान  पंखों

 al  अभाव
 Light,  Water  and  Fans  86-87

 2136.  Public  and  Private  काया पश्चिम  बंगाल  उत्तर-पूर्वी  राज्यों
 in  West  Bengal  and

 सपा में  सरहारी  तथा  गर-सर
 कम्पनियां  Eastern  States  87

 2137.
 अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  में

 खतरे
 को  Enquiry  into  the  Non  Function-

 जोर  के  काय  न  करने  तथा  दुर्घटना
 ing  of  Alarm  Chain  and
 other  Causes  of  Accident  of

 i  अन्य  कारणों  को  जांच  Upper  India  Express  8&

 2138  पास  बाटा  इंडिया  कल  करता  Investigation  Report  against

 के  विरुद्ध  जांच  का  प्रतिवेदन
 Messrs  Bata

 Inaia  Limited Caicutta  88

 2139.  विशाखापत्तनम  न्यायालय  से  ta  Withdrawal  of  Cases  against

 चोरियों  के  विशद्  मुकदमों  को  वापस  Railway  Employees  from
 Visakhapatnam  Court -  89

 लेना

 (xi)



 प्रश्नों  के  लिखित  (  /WRITIEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 मता०  Jo  सख्या  पीठ

 U.Q.No  विषय  Sit IRTECT  PAGES wD  UBJECI

 2140.  रेलवे  कर्मचारियों  को  छंटनी  के  संबंध  Follow  up  Action  on  Decision
 of  ae  ll अ  ह क  Ta  t  High  Court  Re- म  गरीब  उच्च  न्यायालय के  निर्णय

 of garding  Re-instatement
 पर  अनुवर्ती  काय वाह  Railway  Employees  89

 2141.  Rigs  for  Off  Shove  011  Ex- बम्बई  हाई
 में  तट दर

 तेल  की  खुदाई
 के  लिए  ploration  in  Bombay  High  89-90

 2142  रेल  में  छंटनी  Retrenchment  on  Railwa  go

 2143  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  में  आग  लगने  Investigation  into  the  Causes
 of  Fire  In  Upper  India कारण  को  जांच
 Express  90-91

 2144.  फर्टीलाइ  a  एण्ड  कमी  Disspute  between  Managemert
 and  Emrloyees  of  Fertiliser ट्रावनकोर  के  प्रबंधकों  और  चा  रियों  and  Chemicals

 Limited, के  बच  विवाद  Travancore  gI

 2145  Agreement  for  Tranportation इंडिया  और  बंगला  देश  के  बीच  माल
 Goods  between

 Incia कब  ढलाई  के  लिए  समझोता
 of
 and  Bengladesh  97-92

 2146.  विभिन्न  र  क
 val  at  पर  तेल  के  लिए  खोज  Expluration

 for  Oil
 at

 Various Places  92-93

 214  नाटक  तस  caer)  Fall  in
 Production  ्  Nitro-

 के  उत्पादन  में
 genous  Fertiliser  93

 2148.  तेल  सेट  को  दूर  क करने  के  लिए
 Steps  to  solve  Oil  Crisis  94

 वाही

 2149  औषध  उद्योग  '  के  भारतीय  क्षत्र  द्वारा
 क

 of  Credit  Squeeze  on

 ओषधियों  क  उत्पादन  पर  ऋण  पर
 oduction  6f  Drugs

 by  Indian . . भ  or  Industry  95
 लग  प्रतिबंध  1  प्रभाव

 2150.  पटो  लियम  और
 रसायन

 मंत्रालय
 के  Public  Sector  Companies  work-

 ing  under  the  Ministry  cf
 अंतरगत  चल  रहो  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  Petroleum  and  Chemicals  95-96
 कम्पनियां

 Cancellation  of  trains  in  Bihar 2151.  4  1974  के  प्रदर्शन के  कारण
 due  to  demonstration  cn

 4th बहार  में  गाडियों  का  बंद  किया  जाना
 November,  1974  96

 2152.
 ध्  ala Trre: egular  invoicing  by  certain

 कुछ  विदेश  औषध  gat  द्वारा
 foreign  drug  firms  with

 मूल  कम्पनियों  के  साथ  आ  fad  97 their  principals
 eq से  बीजक  बनाया  जाना

 (x11)



 प्रश्नों  के  लिखित  दत्त  [WR  प्यार
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प०  सख्या  पीठ

 Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 2153.  मेसी  बारनर  हिन्दुस्तान  द्वारा  Manufacture  of  Chikklets  by  M/s
 अअ
 W

 निकल  टस  क  उत्पादन
 amer  Hindustan  Ltd.  97

 2tting  up  of  petrol  and  Diesel 2154.  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पट्रोल  और
 Pumps  inruralareasof  Bihar  08

 ल  पम्पों  को  स्थापना

 Standard  of  living  of
 Judges

 and 2155.  वायाधोशों  और  वकीलों  का
 Advocates  e

 सहन  का  स्तर  08

 2156  1.05565  suffered
 by  Railways

 बिहार  में  रुपये  को  हुई  क्षति
 in  Bihar  वक  98-99

 2157  नैनो  का  विभिन्न  भाषाओं  में  अनवाद  Translation  of  Laws  in
 various languages  99

 2158  हीदिया  तेल  दोधक  कारखाने  को  बंद  Closing  down  of
 Haldia

 Re-
 inery  वक  99 किया  जाना

 2159  तोड-फोड  अथवा  रेलवे  कमंचा  रियों  Accidents  due  to  sabotage  or
 failure  of  Railway  staff  100 को  असफलता  के  कारण  दुर्घटनाएं

 2160.
 संयुक्त  गुजरात  से  Representation  from  Samyukta

 अभ्यावेदन
 Sadachar  Samiti  Gujarat  100

 6].  गुजरात  सरकार  को  वैगनों  का  अलाटमेंट  Allotment  of
 wagons

 to
 Gujarat Government  IOI

 2162  अशोधित  तेल  के  आयात  में  कम  Reduction  in
 iaport

 O.  crude
 oil  e  e  o  IOI

 2163.  इलेक्ट्रिकल  लोको  as,  भिलाई  में  Representation  regarding  non-
 observance  of  safety  measures उपाय  न  किय  जोने  के  बारे  में  111  electrical  Loco  Shea

 अभ्यावेदन  Bhilai  Tol

 2164  of  Martin मार्टिन  रेलवे  करो  भजपुर
 Ratlway

 Arcah  Bhajpur का
 (Bihar)

 102

 2165  Cancellation  of
 trains

 in
 Eastern पूर्वी  प्रदेश  में  रेल  गाड़ियों  का  रह

 Region  102 किया  जाना

 2166  वकालत  को  दोहरी  पद्धति  को  समाप्त  Demand  for  abolition  of  dual
 system  .of  Advocacy  क  102 करने  की  मांग

 2167  हल्दिया  की  समस्याओं  का  अध्ययन  Visit  of  the  Minister  of  State

 करने  के  लिय  राज्य  मंत्री  का  दौरा
 to  Study  problems  of  Haldia  103

 2168.  उत्तर  रेलवे  के  मीटर  गज  सेक्सन  के  Summer  and  Winter  Uniforms
 to  Staff  of  Metre  Guage फमंचारियों  को  गर्मी  तथा  सर्दी  की
 Section  of

 Northern  Railway  103
 नदियां

 2169  रेलवे  बोझ  का  पुनर्गठन  Re-organisation  of  Railway
 Boar  103

 (111)



 नयनों के  लिखित  )
 इर "ागणाय  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या  पृष्ठ

 U.Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 2170.  विभिन्न  एककों  में  रेल  डिब्बों  का  Manufacture  of  Railway  Bogies

 नि
 at  different  centres  104

 Negotiations  for  take  over  of 2171.  बर्मा  शैल  को  अधिकार  में  लेने  के  बारे
 Burmah  Shell

 में  बातचीत  104.

 2172.  कॉर्टेक्स  को  अधिकार में  लेने के  बारे  Negotiations  for  take  over  of
 Caltex  ry  105 में  बातचीत

 2173  विध्वंसक  गतिविधियों  तथा  हिंसात्मक
 Loss  due  to  subversive  activities

 and  violent  agitations  105 आन्दोलनों  के  कारण  हुई  हानि

 2174.  ag  1973-74  में  रजिस्टर  की  गई  Non  Government  Companies

 गैर-सरकारी  कम्पनियां  registered  during  1973-74  106-107

 Dismissal  of  certain  officerss 2175.  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  के  कुछ
 अधिकारियों  की  बर्मा  स्तर

 of  Hindustan  antibiotics  107

 Extension  of®  operaticn  of 2176.  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  क्लीयरिंग

 तथा  फारवर्डिंग  एजेंटों  की  कार्यावधि  clearing  and  forwarding  agents

 को  बढ़ाना
 of  Hindustan  Lever  Lta.  *107-108

 2177.  गाड़ियों  में  यात्रियों  को  घटिया  किस्म  Inferior  quality  of  Food

 के  खाद्य  पदाथ  दिया  जाना  Suppl  ied  to  Passeners
 oy
 in

 Trains  108

 2178.  एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  Tactics  adoptea  by  companies

 प्रक्रिया  आयोग  में  उल्लेख  से  बचने  के
 to  avoid  reference  to  MRTP

 109
 fag  कम्पनियों  द्वारा  अपनाये  गये

 हथकंडे

 2179  आल  इंडिया  Representations  received  against लिमिटेड
 All  Inala  Reporter  Lta

 नागपुर  के  विरुद्ध  अभ्यावंदनों  का
 Nagpur  e  e  a  100-110

 प्राप्त  होना

 2180.  सागर  सम्राट  में  तेल  के  लिए  डीलिंग  Amount  paid  to  American
 Expert  engaged  in  (011  Dril-

 काम  में  लगे  अमरीकी  विशेषज्ञों  को
 ling  in  Sagar  Samrat  110

 अदा  की  गई  राशि

 Railway  Accidents  during  the 2181  एक  के  दौरान  हुई  रेल  दुर्घटनायें
 last  one  Year  e  110

 Difficulties  Faced  by  Small 2182.  पंजाब  में  लग  प्लास्टिक  निर्माताओं

 Scale
 PlaStic

 Manufacturers को  हो  रही  कठिनाइयां  It! in  Punjab

 2183,  तेल
 तथा

 मानसिक

 Ta  आयोग  के  Inquiry  into  the  Working  of

 कायंकरण  की  Oil  and
 Natural

 Gas  Com-
 . mission  III

 2184.  रेलवे  दारा BIN  मंडी
 कुल्लू  निगल  को  Capital  Contribution  to  Mandi-

 पंजी  अंशदान
 Kulu

 Corporation
 by  Rail-

 ways

 (xiv)



 seal  के  लिखित  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  सख्या  पीठ

 iIeiIcM Tt U  Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 2185.  1974  और  1973  के  पहले  नौ  महीनों
 Ticketless  Travelling  dur  ing

 the  First  Nine  Months  of
 में  बिना  टिकट  यात्ना  करने  वाले  1974  and  1973  e  112

 218  रेल  यात्राओं  के  लिए  आ  विषयक  Final  Report  of  on
 Reservetions  for  Tr

 avelling समिति  का  अन्तिम  प्रतिवेदन  on  Railways  क  115

 New  Division  for  North  East 2187.  पूर्वोत्तर  सीमांत  tara  के  लिये  नई

 डिवीजन
 Frontier  Railways  115

 2188.  पटोल  और  मिटटी  के  तेल  की  Annual  Requirement  on  Diesel
 Petrol  and  Kerosene  Oil  113-114

 वार्षिक  आवश्यकता

 Retrenchment  of  Old  Workers 2189.  हड़ताल  तोड़ने  वालों  के  बच्चों  आदि
 of  Doranakal  to  Absorb

 को  नौकरी  पर  लेने  के  लिए  डोर ना काल
 Sons/Wards

 of
 Strike  Break-

 पुराने  कर्मचारियों  की  छंटनी  ८15  Ila

 India’s  Participation  in  an 2190.  फ्रांस  के  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्तावित
 International  Oil  Conference

 अंतर्राष्ट्रीय  तेल  सम्मेलन  में  भारत  का
 Proposed  by  ‘French

 Presi-
 भाग  लेनों  dent  a  .  115

 2191.  तेल  के  मूल्य  घटाने  के  लिये  ईरान  के  Proposal  from  Shah  of  Ira
 for  reducing  Oil  prices  115

 शाह  का  प्रस्ताव

 192.  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  नए  New  Petrol  pumps
 to

 be
 opened

 पेरोल  पम्प  खोलना
 by  10  116

 2193.  प्रवर  अघिकारियों  के  कार्यालयों  को  Air  Conditioning  of  offices
 श  of  senior  officers  116

 वातानुकूलित  करना

 निवृत्त  कर्मचारियों  के  पेशन  Delay  in  settling  pension-cases 2194.  सेवा
 for  Retired  Employees संबंधी  मामलों  को  निपटाने  में  विलंब  117

 2195.  निष्ठावान  कर्मचारियों  को  वतन  वृद्धि  Wastefull  expenditure  on  grant

 देने  पर  अपव्यय
 of  increment  to  loyal  workers  117

 2196.  डिवीजन  सुपरिनंटन्डन्ट  Job  analysis  In  personnel
 branch  of  D.S.  Office,  Dan-

 दानापुर  की  कॉमिक  शाखा
 pur  (Eastern  Raiiway)  118

 में  विश्लेषण

 2197.  भारत  में  बहराष्टीय  निगम  Multinational  ('010018110 115  in
 India  e  e  *  118-119

 2198.  तालमेल  और  बलरामपुर
 Medical  facilities  at  Balasore

 Talcher  and  Berhanpur  11g में  चिकित्सा  सुविधाएं

 2199.  संसद  में  कानन  से  संबंधित  दस्तावेजों  Presentation  of  docuements
 pertaining  to  legislation  Ip का  अप्रजा  और  हिन्दी-दोनों  भाषाओं
 parliament  both  in  English

 में  प्रस्तुत  किया  जाना  and  Hindi  languages  119-120

 2200.  गुजरात  afar
 यूनिट  प्राइवट  लिमिटेड

 Violation  of  section  147  of
 companies  Act  by  Gujarat और  नवजीवन  ट्रेडिंग  फाइनेंस  प्राइवेट
 Saving  Unit  Pvt.  Ltd.  and

 लिमिटेड  द्वारा  कम्पनी  अधिनियम

 Pvt.  Lta
 Navajeevan  Trading  Finance

 e  e  कि  e 1956  की  धारा  147  को  उल्लंघन  120

 (xv)



 पीठ
 विषय

 SUBJECT  PAGES

 दिल्ली
 a  मजदूरों  की

 झुग्गियों
 में  आग  लगाये  R2  Reported  Setting  Fire

 जाने  के  समाचार  के  बारे  में
 to

 Shugeis
 of

 ie  bourers
 in

 Delhi  121

 Question  of  Privilege— विशेषाधिकार  का

 आयात  का  मामला  Import  Licence  Case  121-126

 एक  sme  के  पास  विस्फोटक  पदार्थ  पाय  जान  Re.  A  Visitor  found  carrying

 क  बार
 an  explosive  *12  7-128

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  Papers  laia  on  the  Table  128

 कच्चे  पटसन
 के  कथित  अलाभकर  ्य  meg  के

 ry  बगान  Re.  All.  ged  uneconomic
 Price

 12€=129
 of  Raw  Jute  e

 बार  में

 सभा  का  Business  of.  the  House  129-133

 संविदान  (32  at  विधेयक  Constitution  (Thirty  Second
 Amendment)  Bill—

 संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की  यक्ति  Appointment  of  Members  to
 Joint  Committec  133-134

 रूग्ण  कपड़ा  उपक्रम  अध्यादेश  Statutory  Resolution  re  Dis-

 approval  ot  sick  Textile
 के  निम् नमो दन  के  बार  a  सांविधिक  संकल्प  Undertakings

 (Nationalisatic  दीद तथा  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  (crseeraneet ) )  Orcinance,  and

 Sick  Vextile  Undertakings
 (Nationalisation)  Bill—

 Motion  ta  consider विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  Shrimati  Rc  28,  Deshpance  134-135

 श्री  शंकर  दयाल  सिंह
 Shri  Shankar  Dayal  Singh  135-136

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांड्य  Dr.  Laxminarain  Pandeya  136-137

 श्र  वसंत  साठे  Shri  Vasant  Sathe  137-138

 141-142

 श्री
 go  Shri  E.  R.  Krishnan  142-143 आर ०  कृष्णन

 Shri  Damani  145-145 श्री  Wao  आर०

 Contemrt  of  the  House  138-141 सभा  का  अवमान
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA
 DEBATES

 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 SS

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 26  1974/5  1896

 Tuesday,  November  26,  1974/Agrahayana  5,  1896  (Saka)
 om  eel

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 MR  SPEAKER  In  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 दक्षिण  qa  tag  में  जोनल  रेले  प्रयोक्ता  पाने  यात्री  समिति

 *
 202.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  कैटरिंग  समिति  तथा  बुक स्टाल  समिति  समाप्त  कर  दी  गयी  हैं  और

 उन्हें  जोनल  रेलवे  प्रयोक्ता  परमशंदात्ली  समिति  में  मिला  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  रेलवे  प्रयोक्ता  परामशंदात्री  समिति  के  सदस्य  खानपान  सेवा  की

 ओर  उचित  ध्यान  दे  सकें  हूँ

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा
 :  और  जी  हों  ।'

 शी  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  माननीय  मंत्री  ने  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  केवल  जी  नजर  कहू  कर  दिया  है

 हालांकि  उत्तर  बहुत  ही  जटिल  है  ।  att

 में  हूं  ।
 गुल नारो  लाल  नन्दा  के  मंत्री त्व  काल  से

 मैं  रेलवे  केटरिंग
 समिति

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  प्रश्न  पुछ  भाषण मत  दें  ।

 शी  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  में  कुछ  प्रस्तावना  के  साथ  अपना  प्रश्न  पुछ  रहा  रेलवे  केटरिंग  विशेष
 रूप  से  पूर्वी  रेलवे  में  बहुत  कुव्यवस्थित  है  और  सभी  को  खराब  भोजन  का  अनुभव  है  ।  मैं  पुछना  चाहता

 हू  कि  क्या  दक्षिण  ga  रेलवे  में  जोनल  रेलवे  प्रयोक्ता  सलाहकार  समिति  को  जिसमें  केटरिंग  समिति  तथा
 सबक  समिति  का  विलय  किया  गया  इस  प्रकार  गठित  किया  जायेगा  कि  सदस्यों  को  भी  रेलवे  के  विभिन्न
 जोनों  में  जाने  और  रेलवेਂ  केट  रिंग  प्रबन्धों  को  देखने  का  विशेष  कार्य  सौंपा  जायगा  जिससे  कि  प्रबल  ध  पर्याप्त
 हों 1|

 श्री  बूटा  सिह  :  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यह  समितियां  सलाहकार  हैं  और  इनके  सदस्यों
 विशेष  कार्यभार  नहीं  सौंपा  जा  सकता  ।  एक  विशेष  व्यवस्था  है  जिसके  अनुसार  विभाग  के  अधिकारियों
 और  निरीक्षकों  द्वारा  ठेकेदार

 रों  एवं  विभागीय  केटरिंग  एककों  द्वारा  सप्लाई  किय  जा  रहे  सामान  और  सेवाओं

 1
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 के  स्टैंडर्ड  की  नियमित  निरीक्षण  की  नियमित  व्यवस्था  है  ।  इस  बात  की  सीमा  नियत  है  कि
 ठे

 केदार  के

 भगत  कितने  एकक  हो  सकते  ह  जिससे
 कि  ठेकेदार  द्वारा  इस  बारे  में  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  दिया  जा

 सके  |  सभी  शिकायतों  की  पूरी  तरह
 से  जांच  की  जाती  है.और  जब  कभी  आवश्यक  हो  ठेकेदार  तथा

 रेल

 कमेंचारियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  इस  प्रकार  स्वयं
 पद्धति

 में  ही  उपबन्ध

 इन  सलाहकार  समितियों  के  सदस्यों  को  जो  कि  केवल  मात्र  सलाहकार  विशिष्ट  कार्यभार  सौंपना

 उचित  नहीं  ।

 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र :  उप मन्त्री  तो  नए  हैं  परंतु मुझे  इस  समिति  का  6  वर्ष  का  अनुभव  है  ।

 प्रथम  प्रश्न  के  परिणामस्वरूप  अनुरोध  है  कि  जोनल  रेलवे  प्रयोक्ता  सलाहकार
 समिति  के  सदस्यों

 कीं
 संख्या  बहुत

 कम  है  और  उसका  गठन  इस  प्रकार  का  है  कि
 उड़ीसा

 से  जहां  दक्षिण  ga  रेलवे  का

 तम  फैलाव  केवल  1  सदस्य  है  जबकि  पश्चिम  बंगाल  से  बिहार  से  6, म मध्य  प्रदेश  से  3  तथा

 राष्ट्र  से  1  हैं  ।  उन्होंने  अन्य  राज्यों  को  तो  पर्वा्त-प्रतिनिधित्व  दिया है  परन्तु  उन्हें  ag
 भी  विचार  करना

 चाहिये  कि  कया  उड़ीसा  से  विशेष  वर्गों  के  हितों  से  और  व्यक्तियों  को  लिया  जाये  ।  खाद  एक  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  वस्तु  है  और  इसे  ठेकेदारों  पर  छोड़ने  से  यात्रियों  के  feat  की  रक्षा  नहीं  होगी  ।

 श्री  बूटा  fag:  क्या यह  कहना  ठीक  नहीं कि  सदस्यों  की  संख्या  कम  है  ।  1972 से  1974  तक  इन

 समितियों  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाई  गई
 है

 ।  में  उनके  इस  सुझाव  का  स्वागत
 करता  हूं  कि  उड़ी  सा  को

 कुछ  अधिक  प्रति नि  घित्व  दिया  जाये
 ।  य  दि  वे  कुछ  उपयुक्त  नामों  का  सुझाव  दे  सकें  तो  हम  उन  पर  विचार

 करेंगे  ।

 Shri  Ram  Deo  Singh :  May  I  know  why  did  the  Department  revise  the  old  set  up
 relating  to  Railway  Canteen  Committze  and  Book  Stall  Committee  ?  That  set  up  included
 some  who  acted  as  supervisors  or  officials.  What  defects  were  found  out  wnich
 necessitated  the  change  in  the  system  ?

 Shri  Buta  Singh  :  Sir,  the  Railway  Conventions  Committee  had  suggesied  in
 1974  that  in  order  to  increase  its  usefulness  and  to  bring  unity  of  purpose  in  it  tne  number
 should  be  increased

 Hence
 it  was.  increas  d

 श्रीमती  माथा  राय :  क्या  मंत्री  महोदय  सदन  को  यह  बताएंगे  कि  कया  रेलवे  में  केटरिंग  काम  में

 और  अधिक  स्त्रियों  को  लगाने  का  कोई  विचार  है  क्योंकि
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 यह  एक  सर्व  विदित  तथ्य  है  कि  रेलवे  में  बहुत

 भाटिया  खाना  मिलता
 है

 ।  ?

 श्री  बूटासिंह  ag  सच  है  और  हमनें  इसका  विशेष  प्रयत्न  किया  है  कि  रेलवे  प्रयोक्ता  समितियों  के

 पेनल
 में  स्त्री  संगठनों  के  सदस्यों  को  नियुक्त  किया  जाए  |

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  इन  सलाहकार  समितियों  के  सदस्यों  का  विशष  काय  कया  है  और  क्या  रेलवे

 केटरिंग  तथा  अन्य  मामलों  में  सुधार  करते  समय  उनकी
 सलाह

 की  ओर  ध्यान  दिया  जाता  है
 ?

 श्री  बूटा  जोनल  मुख्यालयों
 में  tad  प्रयोक्ता  सलाह का री  समिति  का

 निम्नलिखित
 विषयों

 पर  सलाह देना  है  :--(1)  क्षेत्र  में  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना ;  (2).  नए  स्टेशन  खोलने  के  बारे

 में  प्रस्ताव  ;  (3)  समय-सारणियों  संबंधी  (4)  रेलवे  द्वारा  दी  जा  रही  सेवाओं  और  gfa-

 घाओं में  सुधार  (5)  सामान्य  जनता  के
 fea

 अथवा  जनता  की
 सुविधा

 के  किसी  मामले  अथवा  सेवाओं

 व  सुविधाओं  के  एसे  मामलों  में  जिनके  बारे  में  प्रयोक्ताओं  से  अभ्यावेदन  मिले  हों  अथवा  प्रशासनिक  रेलवे

 मंत्रालय  व  रा
 रेलवे  प्रयोक्ता  सलाहकार  परिषद  द्वारा  जो  मामला  विचार  और  रिपोर्ट  के  लिए  उन्हें

 निर्देशित  किया  जाये  ;  और  (6)  मंडलीय  समितियों  के  प्रतिवेदनों  से
 उत्पन्न  होने  वाले  मामलों  में  अथवा

 ऐसे  अन्य  मामलों  के  बारे  में  जो  मंडलीय  समितियों  द्वारा  विशेष  रूप  से  उन्हें  निर्देशित  किए  जाएं  |
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 ag  समितियां  बहुत  ही  उपयोगी  रही  हू  ।  उनकी  बठक  एक  स्थान  पर  नहीं  होती  टिकी  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  होती  इन्होंने  कार्य स्थितियों  और  रेलवे  स्टेशनों  व  गाड़ियों  की  सुविधाएं  सुधारने  की  दिशा

 में  काफी  काय  किया  है  ।

 थी  एस०  ए  म०  बनर्जी  :  sat  यह  सच  है  कि  संसद  सदस्यों  को  जो  दोपहर  का  भोजन  दिया  जाता

 है  उसका  मूल्य  4  ..20  रु०  बैठता  है  ?  क्या  उसी  प्रकार  का  दोपहर  का  भोजन  गाड़ियों  में  यात्रियो  को

 अघिक  दर  पर  उपलब्ध  किया  जायेगा  ?  म्पोंकिं  तथा  मात्रा  दोनों  में  बहुत  अधिक  अन्तर  है  ।  क्या

 ऐसी  कोई  योजना  है  ?

 रल  मंत्री  एल०  एन०  :  वेल्डिंग  ठे  के  अथवा  खानपान  आदि  के  प्रबन्ध  का  प्रश्न  हमारे

 लिए  चिंता  का  विषय  रहा  है  ।  मैं  संसद  भवन  का  उल्लेख  नहीं  कर  जहां  पर  स्थिति  ठीक  परंतु
 रेलवे  स्टेशनों  और  गाड़ियों का  प्रश्न  वास्तव  में  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  बात  पर  विचार

 करता  रहा  हूं  कि  रेलवे  को  होने  वा  ले  घाटे  को  देखते  हुए  क्या  सभी  स्थानों  पर  विभागीय  केटरिंग  का  प्रबन्ध

 किया  जाए  और  विभागीय  केटरिंग  में  हमें  काफी  हानि  होती  रहो  है  ।  अतः  जहां  पर  भी  हमें  लाभ  हो  रहा

 है  मैं विभागीय  कैटरिंग  जारी  रखना  चा  ट्  ता  हूं  परंतु  जहां  पर  इसमें  हानि  हो  रही  है  हम
 उसे

 छोड़ना  चाहते

 हूँ  और  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारना  चाहते  हैं  ।

 यदि  हमें  अधिक  कीमत  पर  खाने  की  किस्म  में  सुधार  करना  है  इस  बारे  में  प्रयोग  किया  जा  सकता

 हम  दो-तीन  प्रकार  का  खाना  सकते  हैं  ।  परंतु  मैं  नही  समझता  कि  इससे  हमारी  वर्तमान  नीति

 के  अनुरूप  होगा  जबकि
 हमने  दो-तीन  प्रकार  के  खाने  के  लिए  यात्रियों  की  ऐक  श्रेणी  समाप्त  कर  दी  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  परंतु  किस्म  का  कया  होगा  |  अब  संसद  सद्स्यों  से  4.20  रु०  लिए  जाते

 इसे  5.20  रु०
 तक  किया  at  सकता है  ?

 Shri  N.  Mishra  :  If  it  easy  for  them.  1111  could  be  eaiser  for  all  I  would  raise  it  to
 Rs.  5.50.

 Mr,  Speaker  :  It  should  be  reduced  or  increased  by  one  paisa.

 Smt.  Sahodra  Bai  Rai:  I  have  experience  of  15  years.  The  Committee  which  has  bee®

 formed  does  not  serve  any  purpose,  useless  Stall  food  is  served.  Tea,  which  is  served
 is  also  not  good.  It  is  nearly  a  water  without  sugar  or  tea.  Will  you  look  into it  and
 make  proper  arrangements  ?

 Shri  Buta  Singh:  Every  effort  is  made  to  serve  good  food.  Itis  obtained  from  thਂ
 nearest  station.  Still,  its  quality  can  not  be  matcned  with  the  food  prepared  at  home
 So  for  as  complaint  about  tea  is  concerned  it  can  be  looked  into  if  the  hon.

 Member
 gives  it  in  writing.

 Implementation  of  Recommendations  of  Parliamentary  Committee
 on  Election  Laws

 *203.  Shri  Madhavrao  Scindia  :  Will  the  Minister  of  Law,Justice  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whetner  the  recommendations  of  the  Parliamentary  Committee  on  the  ame  ndment
 of  election  laws  are  proposed  to  be  implemented  by  the  time  the  Gujarat  elections  and’  next

 Parliamentary  elections  are  held  ;  and

 (b)  the  salient  features  of  the  opinion  given  by  the  Supreme  Court  between  Augus

 royOctober,  1974  on  the  aspects  of  elections  toucned  upon  in  these  recommendations.

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  संयुक्त

 समिति
 की

 रिपोर्टे  जो  13  1972  को  सदन  के  पटल  पर  रखी  गई  सरकार  दवारा  जांच
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 की  गई  थी  और  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  और  1951  में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  fad

 अर्थात  लोक  प्रतिनिधित्व  1973  लोक  सभा  में  20  1973  को

 स्थापित  किया  गया  था  और  ag  इस  समय  उस  सदन  के  विचारधीन  है  ।  विधि  को  कार्यान्वित  करने

 को  बात  तो  विधेयक  को  संसद  का  अनुमोदन  प्राप्त  हो  जाने
 के

 बाद  ही  उठेगी  ।

 (@)  अगस्त  और  1974  के  बीच  दिए  गए  निर्णयों  में  उच्चतम  न्यायलय  दवारा  व्यक्त

 किए  गए  महत्वपूर्ण  जो  प्रश्न  की  विषय-वस्तु  से  सामान्य  रूप  से  सुसंगत  अन्य  बातों  के  साथ

 साथ  राजनीतिक  दलों  ओर  अन्य  व्यक्तियों  दवारा  sara  भारी  व्ययों  और  साम्प्रदायिकता

 की  बुराई  जिनका  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  निर्वाचनों  पर  sara  पड़ता  बारे  में  हैँ  ।

 eft  माधवराव  fafraci  :  जैसा  कि  हम  सब  जानते  है  श्री  गोखले  संयुक्त  सांसदों  समिति  के  सदस्य

 थे  और  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  मुख्य  सिफारिश
 थी  इस  देश  में  चुनाव  की  सुची  पद्धति  अथवा  किसी

 अन्य  पद्धति  की  संभावना  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  करना  ।  रह  सीमा
 रिश

 सर्वसम्मति
 से  की  गई  में  इस  बात  को  फिर  से  दोहराता  हूं  कि  को  गोखले  दस  संयुक्त  समिति  के

 सदस्य थ

 श्री  गोखले  ने  कल  राज्य  सभा  में  सुची  पद्धति  को  स्पष्ठ  रूप  से  अस्वीकार  किया है  ।  में  उनके  कथन

 का  उद्धरण  देता  हूं  ।

 पद्धति  के  य  एक  एसा  तरीका  है  न  केवल  भारत  में  अपितु  उन  सभी

 देशों  में  जहां  पर  इस  प्रकार  की  पद्धति  प्रवृत  लोकतन्त्र  चल  ।

 इसे  इस  प्रकार  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  हरी  राम  चन्द्र  हूं  क्योंकि  मेरा  afl  एम  चन्द्र  रखा

 गया  था  और  सभी  हरि  राम  चन्द्र  अपने  आप  को  इसी  नाम  से  पुकारते  हैं  क्योंकि  उनके  नाम  यह  रखे  गये

 थे  |

 मैं  इस  वाक्य  का  अथ  नहीं  समझता  ।  इसे  मानना  अथवा  अस्वीकार  करना  श्री  गोखले  का  काम  नहीं

 इस  पर  बिचार  करना  विशेषज्ञ  समिति  का  काम  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अभी

 तक  विशषज्ञ  समिति  क्यो  नहीं  गठित  की  गई  है  और  सरकार  का  विशेषज्ञ  समिति  का  कब  गठन  करने  को

 विचार  है  ?

 ~
 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  संयुक्त  समिति  ने

 कुछ  सिफारिशें  की  थी  ।  परंतु  उनमें  सं  छ  स्वेसम्मति

 से  सही की  गई  थी  ।  उनमें  से  कुछ  के  बारे  में  मतभेद  भी  था  ।  संयुक्त  समिति  की  सिफ  रि र  हों के
 आधार

 पर  विधेयक  तैयार  किया  गया  और
 20

 दिसम्बर  1973  को  पुरःस्थापित  किया  गया  |  विधेयक  सदन

 माधवराव  सिंधिया  :  aa  सबंसम्मत  सिफारिश  थी  ।

 डा सरोजिनी  एसी  अनेक  सिफारिशें  है  जो
 सब  सम्मति

 से  नहीं  की  गई  थीਂ  ।  मंत्री

 दय  ने  भी  आश्वासन  दिया  था  कि  विपक्षी  नेताओं  से  चुनाव  सुधारो  के  बारे  में  बातचीत  की  जायेगी  ।  उस

 पर  उस  समय  बिचार  किया  जायेगा  ।  जेसा  की  सदन  को  ज्ञात  जो  विधेयक  1973  में

 स्थापित  किया  गया  था  ag  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  था  ।  सुची  पद्धति  पर  भी  विचार

 किया  गया  था  ।  चुनाव  पर  होने  वाले  अत्यधिक  व्यय  तथा  देश  में  इस  समय  स्थित  सामाजिक  एवं  आधिक

 परिस्थिती  को  देखते हुए  इसे  ग्रहण  योग्य  नहीं  माना  जा  सका  ।  इसका  यह  अथ  नहीं  कि

 चीत  में  इस  के  बार  में  विचार  विमर्श  नहों  हो  सकता  ।
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 श्री
 माधवराव  सिंधिया :  यह  सब  सम्मत  सिफारिश  थी  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  बताया  है  ।

 क्या  में  यह  समझ  कि  संयुक्त  समिति  में  जो
 कुछ  होता  है  उसे  गलत  रूप  में  कार्यवाही  वृतान्त  में  लिया  जाता

 कार्यवाही  fare  से  स्पष्ट  है  ag  सर्वसम्मत  सिफारिश  थी  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से
 यह

 नहीं  पूछा  कि

 क्या  सुची  पद्धति  को  ग्रहण  योग्य  समझा  गया  था  अथवा  नहीं  |  ae  उत्तरदायित्व  तो  विशेषज्ञ  समिति  को

 सौंपा  गया  था  ।  इस  की  सिफारिश  करना  अथवा  न  करना  विशेषज्ञ  समिति  का  दायित्व  है  ।  क्शिषज्ञ

 समिति  at  गठन  क्यों  नहीं  frat

 डा०  सरोजिनी
 महिषी :

 इस  पर  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  बातचीत  के  दौरान

 विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  इन्द्रजीत
 गुप्त

 :  oe  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न
 का

 उत्तर  नहीं  दे  रहीं
 ।

 वे  प्रश्न
 के

 गुणों  की
 बात  कर

 रहीं  वे  यह  कहू  रही  हैँ  कि  इस  पर  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  बातचीत  के  दौरान

 विचार  किया  जायेगा  ।  उनका  प्रश्न  ae  है  कि  विशेषज्ञ  समिति  की  गठन
 कयों  नहीं  की  गई  है  ।

 छठ  सरोजिनी
 महिषी

 :  संयुक्त  समिति  विशेषज्ञों  से  युक्त  थी  ।  इसे  1971  में  गठिते  किया  गया

 के लोक  सभा  के  भंग  हो  ata  के  पश्चात  समिति  भी  समाप्त  हो  गई  |
 उसके

 पश्चात  फिर  से

 संयुक्त  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  उस  wise  समिति  में  दोनो  सदनों  के  विशेषज्ञ थे  ।  उन्होंने  सारी  स्थिति

 का  अध्ययन  किया  |  यदि  यह  एक  सिफारिश  है  तो  निश्चित  रूप  से  उस  पर  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  चुनाव

 सुधारों  के  बारे में  बातचीत  के  दौराने  विचार  feat  ar  सकती  है  ।

 a
 अध्यक्ष  महोदय  1  हम  सभी  चुनावों  के  बारे  में  विशेषज्ञ  हूं  ।  जीतने  व।ले  हमेशा  विशेषज्ञ  ही  होते

 si

 श्री  माधवराव  सिंधिया  ६  ब्या  म  आपका  संरक्षण  प्राप्त  कर  सकता  मुझे  अभी  भी  अपने  प्रश्न

 की
 उत्तर

 नहीं
 प्राप्त  हुआ  ।  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  म्यों  नहीं  किया  गण  और  इसे  कब  तक  गठित  किया

 जायेगा  ?  निश्चित  है  कि  सरकार  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करेगी  ।

 डा०
 सरोजिनी  महिषी :

 जिस  रूपਂ  में
 वह  कह  रह ेहैं  विशेषज्ञ  समिति  गठित  नहीं  की  गई  ।  संयुक्त

 समिति  जो  विशेषज्ञों  से  युक्त  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  और  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  चुनाव  सुधारों

 के  बारे  में  बातचीत  प्रारंभ  होने  वाली  है  ।

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  एक  अन्य  प्रमुख  थी  चुनाव  आयोग  को  कं-सदस्यीय  निकाय

 स्थान  पर  बहु-सदस्यों  निकाय  बनाना  ।  भारत  के  संविधान  से  ag  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  इसे

 स्पीड  बनाने  के  लिए  किसी  कानन  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अनुच्छेद  324(2)  में  लिखा  है  :

 आयोग  में  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  तथा  अन्य  उतने  निर्वाचन  यदि  हुए  होंगे

 जितने  द्वारा  समय  समय  पर  निर्धारित  किए  जाएंगे  .

 सरकार  ने  संसद  की  संयुक्त  समिति  की  इस  सिफारिश  को  कम  से  कम  क्यों  स्वीकार  नहीं  किया
 ?  क्या

 ट्रस  कारण  से  कि  जब  प्रो  सेन  वर्मा  चुनाव  आयुक्त  थे  तो  उन्होंने  इस  का  विरोध  किया  था  ?

 षड् ०  सरोजिनी  महिषी :  उससे  पूर्व  चुनाव  आयोग  ने  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  बाद  में  दोनों  सदनों

 की  एक  संयुक्त  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  1972  में  उसी
 प्रकार

 की  एक  समिति  ने  1972  में

 अपना
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  संयुक्त  समिति  ने  अनेक  सिफारिशें  की  हैं  और  इसी  के  आधार  पर

 एक  विधेयक  20  1973  को  सदन  में  पुरःस्थापित  कियां  गया  ।  मेरा  कहने  का  तात्या  यह  है
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 हा

 कि  कुछ  सिफारिशों  को  विधेयक  का  रूप  fear  गया  है
 और  जब  विधेयक  पर  चर्चो  आरंभ

 होगी
 इन  बातों

 पर  विचार
 हो  सकता है

 ।  माननीय  सदस्य  केवल  एक  दो  सिफारिशों  की  ही  बात  उठा  रह ेहैं
 ।  बहुत  सी

 सिफारिशे ंहैं  और  केवल  उन  सिफारिशों  के  आधर  पर  हो  विधेयक  पुर  किया  गया  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ राव  जोशी :  उन्होने  उनके  इस  विशिष्ट  प्रश्न  की  उत्तर  नहीं  दिया  क  चुनाव  आयोग

 को  बहु-सदस्यीय  निकाय  क्यों  नहीं  बनाया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  उनका  उत्तर  हो  स्पष्ट  हैं  ।

 to  वी०  नायक
 :  माननीय

 मंत्री  ने  कई  बार  चुनाव  सुधारों  का  उल्लेख  किया  है  ।
 क्या

 मंत्री

 महोदय  से  मैँ
 यह

 जान  सकता  कि  क्या  इस  देश  में  चुनाव  सुधारों  के  बारे में  जो  गल्त  खबरें  सफल
 रही  हैं

 वह  सरकारी  छन्द  में  फंस  गई  और  क्या  सरकार  नहों  समझती  है  कि  दल  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करके

 तथा  नियमन  एवं  विधान  बनाकर  असंगठित  विरोधी  पक्षों  के  नैतिक  स्तर  को  बढ़ाना  आवश्यक  है  ताकि

 विरोधों  पक्षों
 को

 अधिक  संगठित  रूप  में  रख  सके  ।  मैँ  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  चुनाव  सुधारो
 की

 तरह  दल  व्यवस्था  को  विनियमित  करने  gare  का  भी  उतना  ही  महत्व  नहीं  है  हि  मुझे  विश्वास

 है
 कि  मेरे  प्रश्न  की  मूल  भावना  समझ  ली  गई  होगी  ।-

 श्री  Fo  लक प्पा :  म॑  बात  को  समझ  नहीं  सका  |  सदस्य  के  रूप  में  मेस  है  fe  में  उनके

 को  समझ  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 यदि  मंत्री  महोदय  और  सदस्य  एक  दूसरे  को  समझते  हों  तो  हम  दोनो  के  बीच  में

 आने
 की  आवश्यकता  नहीं  |

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा  हैं  मेंने  उसे  समझने  का  प्रयास  किया

 चुनाव  सुधार  केवल  नारा  नहीं है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जा  रही

 है  और  इसे  विधेयक  का  रूप  दिया  गया  है  जो  इस  सदन
 में

 किया  गया  है  ।  aa:  यह  बात  नहीं

 कि  सरकार  ने  इसे  दबा  दिया  है  जेसा  कि  उन्होंने  कहा  है  ।  इस  प्रकार  कहना  उचित  नहीं हैं
 ।

 अनेक  चुनाव  सुधार  किए  जाने  ह  ।  उनमें  से  कुछ  के
 बारे  में  चुनाव  आयोग  ने  मांग  की  है  और  कुछ

 के  ब  रे  में  सयुक्त  प्रवर  समिति  ने  मांग  की  है  ।  विधेयक  तैयार  करते  जो  अब  सदन  में  पुर  ey rftra

 सरक।र ने  उन  सब  पर  विच१र  किया है  ।.
 चर्चा

 के
 समय  उसे  उसी

 रूप  में  अथवा  कुछ  संशोधनों के
 साथ

 स्वीकार  किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  वही  सुधार  उसमें  सम्मिलित
 होंगे

 जो  सदन  आवश्यक  समझता

 है  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  उन्होंने  मेरो  बात  समझी  नहीं  ।

 श्री  के०  लक प्पा :  चुनाव  नियमो  का  संशोधन  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किए  गए  सरकारी  विधेयक  की

 मं  सराहना  करता  हूं

 मे  जानना
 चाहता

 हूं  कि  क्या  क्रांतिकारी  सुधार  किए  जा
 रहे  है हूं

 ?  अनेक  वर्षों  तक
 हमने

 देखा  है  कि

 इस  देश  में  चुनावों  में  साम्प्रदायिक  दल  और
 फासिस्ट

 संगठन  राजनैतिक दलों  के
 नाम

 से  कार्य  कर  रहे  है
 और  सारी  लोकतन्त्रीय  पद्धति  को  नष्ट  कर  रह ेहै  ।  इस  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जानना  चाहता  हुं
 क्या  इस  विधायक  में  इस  प्रकार  के  सुधारों  की  व्यवस्था  की

 गयी है
 ।  जिससे  कि  इस  प्रकार  के  राजनीतिक

 दलो  को  चुनाव  में  भाग  लेने  की  अनुमति  न  दीं  जा
 सके

 जो  चुनाव  में  तानाशाही  और

 प्रतिक्रिया  लाकर  प्रजातंत्र  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।
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 ‘Sto  सरोजिनी  महिषी :  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  भाग  इस  बारे  की  गयी  सर्वोच्च  न्याय

 लय  की  टिप्पणियों  से  सम्बन्धित  है  और  शायद  माननीय  सदस्य  को  इन  टिप्पणियों  की  जानकारी  होगी  t

 साम्प्रदायिकता  और  जातिवाद  की  इन  बुराईयों  को  शीघ्रातिशीघ्र  दूर  करना हैं  ।  लेकिन  सर्वोच्च

 लय  को  टिप्पणियां  ही  यह  सब  न  कर  सकेंगी  |  इस  इस  यहां  के
 लोगों

 तथा  विभिन्‍न  संस्थाओं

 को
 इन  बुराईयों  को  दूर  करते  का  निरन्तर  प्रयास  करते

 रहना  चाहिये  ।  ताकि  लाये  जाने  वाले  सुधारों  का

 समावेश  fairs  में  कर  दिया  गया  है  जो
 सदन  के  सामने  हैं  ।

 माननीय
 सदस्य  इसका  अध्ययन  करें  और

 यदि
 वे  कोई  विशेष  ara  रखना  चाहते हैँ  तो  संशोधनों  का  भी  सुझाव  दें  ।  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  इसे

 हो पर  विचार  a  सकता  हैं  ।

 श्री  दुराज्मुद  यह  बात  किसी  से  छिपी  नहीं  है  कि  इस  देश
 के  आधे  से  कम  वोटों  से  इस

 सदन  का  दो  तिहाई  प्रतिनिधित्व  बना  .

 थी  तजिन्द्र  कुमार  साल्वे  यह  तो  अपने  अपने  विचार  की  बात  है  ।

 शी  बसत  साठे  यह  तो  विश्व के  सभी प्रजातियों में  है  ।

 श्री  इराज्मुद  सकरा :  इस  बात  को  ध्या  न  में  रखते  हुये  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता हूं  कि  क्या  किसीਂ

 ऐसी  प्रणाली  के  बनाये
 जाने

 पर  विचार  हो  रहा  है  जिसके
 किं

 मतदान  द्वार  लोगों  की  भावनायें  विधान

 मंडल  को  रचना  करते  हुये  प्रकट  हो  सके  |

 को  सरोजिनी  महिषी :  माननीय  सदस्य  ने  यह  एक  विचार  प्रकट  किया  है  लेकिन  साधारण  बहुमत
 की  बिमान  प्रो  को

 प्रतिनिधि
 संस्था  के

 लिये
 उ उचित  उम्मीदवार  चुनने  के  लियें  बहुत  प्रभावशालो  समझा

 गया हैं  t

 श्रीमती  टी०  लक्ष्मी  कान्ता  में  जानना  चाहतों  हूं  कि  क्य  प्रवर  समिति  ने  मतदान  आयु  को

 18  वर्ष  तक  घटान  को  सिफारिश  है  और  क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  आप  मेरे  प्रश्न  को  जानती  हैं
 ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  जैसे  कि  मैने  आपको  बहुत  सी  सिफारिशें  गयो  हैं  और  सरकारਂ

 ने  बहुत  सिफारिशों  पर  विचार  भी  किया  है  और उ  न्हीं  के  आधार  पर  विधेयक  सभा  के  सामने  लाया  गया

 ठ
 >  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  want  to  know  categorically  wnether  the  Joint  Co  mmittee
 has  decided  to  refer  the  question  of  list  system  to  experts  for  tueir  opinion.  If

 so,  whether the  Government  has  considered  it  and  the  decision  arrived  at,  if  any.

 Dr.  Sarojini  Mahishi  १  It  has  been  answered

 श्री  जंगन्नायराव  जोशी  :  मैने  पूछा  है  कि  क्य  प्रवर  समिति  ने  इसे  विशेषज्ञों  को  सौंपने  की  सिफारिश

 की  थी  ।  इसका  उत्तर  म  हां  या  ना  में  जानना  चाहता  था  |

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  यही  प्रश्न
 पूछा

 गया  था  ।  प्रवर  समिति  में  विशेषज्ञ  हो  हैं  और  दूसरी
 ga  समिति  का  गठन  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  इसे  बहुत  स्पष्ट  कर  चुकी  हूं  ।

 श्री  जगन्नाथ राव  जोशी  मैने  पूछा  था  कि  क्या  स़  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  थी  नहीं  ।

 ्
 Mr.  Speaker  Why  this  much  controversy  ?  Reason  is  that  they  are  bachelor

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  Bot!  are  bachelor
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 डा०ਂ  सरोजिनी  महिषी :  यदि  प्रश्न  पर  विचार  करना  है  कि  समिति  में  विशेषज्ञ थे  इस  पर

 यक  पर  चर्चा दे  दौसा  तथा  विपक्ष  के  नेताओं  द्वारा  चर्चा  के
 alum  विचार

 किया  जा  सकता
 हैं

 ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या मैं  जान  .  सकता हूं  कि  सदस्य  विशेष  तथा  दल  अल्पसंख्य
 के  साथ  लोकसभा  तथा  विधान  सभाओं  के  लिये  निर्वाचित  हो  रह ेहैं  और  इसे  ठालने  के  लिये  क्य

 विरोधी  ati  घटाकर  एक  अथवा  दो  तक  रखने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  विधान  सभाओं  अथवा
 लोक  सभा  के  लिये  15  10  सीटें  न  जीतने  वाले  दलों  को  मान्यता न  दी  जा  सके  ।  क्या  आप  उनके

 मान्यता  वापिस  लेने  जा  रहे  हूँ
 ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी  यह  तो  अपने  अपने  विचार  की  बात  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  चुनाव  कानूनों  का  संशोधन  करतें  समय  क्या  सरकार  इसे  इस  ढंग से
 गीत  करेगी  जिससे  कि  संशोधन  में  अनुपातिक  प्रतिनिधित्व  की

 ० व्यवस्था  की  जा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  पहले  ही  पूछा  जॉइचुका  है  ।  दो  माननीय  सदस्य  पहले  ही  पुछ  चुके  है हैं  और

 इन्होंने  उत्तर दे  दिया  है  ।  मेरे  विचार  में  अब  हमें  अगले  प्रश्न  पर  चाहिये  ।

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  अधिनियम  के  अधीन  मामलों  का  निपटाया  जाना

 *  204.  श्री  बी०  ato  नायक :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 किसको  नये  उपक्रम  को  ear  अथवा  उपक्रम  कें  विस्तार  के  मामले  पर  निर्णय  लेने  में

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यथा  प्रतिक्रियाएं  आयोग  दवारा  कितना  समय  जात  हैं

 वास्तविक  मामलों  प  शीघ्र  fata  लिए  जाने  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ;  और

 जो
 अनुरोध प्रथम  दृष्ट्या

 अस्वीकार्य  होते  उनके  बारे  में  जांच  करने  और  उन्हें  शो  करता

 से  अस्वीकार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  जाती  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बदसूरत  '  (  1-6-1970

 से  31-
 12-1972

 की
 अवधि  caterer  एवं  निर्बन्धकपरी

 व्यापार  प्रधा  1969  के  अध्याय

 3  के  अंतगर्त  आयोग  को  भेजे  गये  संदर्भों  पर  विचार  किये  जानें  की  प्रगति  के  विषय  में  वस्तुत
 कथित  अवधियों  हेतु  आयोग  को  प्रथम  और

 दिवसीय
 वार्षिक  प्रशासनिक  श्पोर्टों  में  दीਂ  जिनकी

 प्रतियां  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  गई  हैं  ।  वर्ष  1973  हेतु  सूचना  तीसरी  विधिक  र्पोटं

 में  सम्मिलित
 जो  शोघ  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दो  जायंगी

 अभी
 तक  आयोग  की  अध्याय  3

 के  अंतगर्त  भेज  गय  के  विषय  में  उपक्रम  का  आयोग  द्वारा  संदर्भ  की  प्राप्ति  की  आयोग

 दुबारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  तथा  वास्तविक  लिय  गये
 समय

 आदि  को  दिखलाता  हुआ  एक  विवरण-पत्न

 सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जाता है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-8572/

 74]

 तथा  एकाधिकार  एवं
 निर्बन्धनकारी

 व्यापार  प्रथा  की  धार  30,  धारा

 21  के  अंतगर्त  धारा  22  के  अन्तगंत  आवेदनपत्रों  या  धारा  23  के
 अंतगर्त  प्रस्ताव  के  निपटान

 हेतु  नियत  समय  प्रदत्त  करता  है  ।  इस  सांविधिक  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आगे  कोई
 कार्यवाही

 की  मांग  नहीं  की  गई  है  ।  31-10-1973  के  पश्चात्‌  प्राप्त  पर  उद्योग  एवं

 1951  और  एकाधिकार  एवं  निबेन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  1969  दोनों

 के  अन्तंगंत  fax  एवं  निपटान  wea  हेतु  श््रियाघिधि  को
 कतिपय

 art  कें  आवेदनपत्नों  के  निपटान  के  लिए

 नियत  सारंगी  सहित  सुप् रवा हो
 बनया  गया  ये

 उद्योग
 संदर्शिका  1974-75  में  विनियमित

 किये  गये  जिसकी  प्रतियां  संसद-पुस्तकालयमें  हैं  ।

 g



 26  1974  उत्तर

 थ्रो  बी०  ao  नायक  :  दिये  गय  ब्यौरेपुर्ण  उत्तर  के  आधार  पर  कया  मंत्री  महोदय
 sari

 कि  हेम

 यहं  कह  सकते  हूँ  कि  एकाधिकार  आयोग  का  संतोषजनक  है  ?

 श्री  बशारत  बरुआ  :  आयोग  का  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  सभा  के  सामने  है  और  सभा  इसके
 करण  का अनुमान  लगा  सकता  है  ।  सरकार  का  कर्तव्य  प्राथ॑नापत्नों  की  स्वीकृति  के  लिये  मामलों  को  इसे

 राय  के  लिए  भेजना  है  और  हमने  देखा  है  कि  इन  मामलों  को  आयोग  की  के  लिय  ने  जना  निर्णय  लेने

 हेतु  सहायक  सिद्ध  हुआ  है

 श्री  ato  ato  नायक  :  उत्तर  स्पष्ट  रूप  से  कहां  अथवा  न  में  नहीं  फिर  भी  एकाधिकार  आयोग

 के
 वारिक  प्रशासनिक  जिसे  प्रश्न  में  उद्धत  किया  गया  में  इस  बारे  जो  कुछ  कहा  गया  उसे

 म  उद्भूत  करता  हूं  :--

 “1971  में  22  निर्देश  प्राप्त  हुये  थे  जबकि  1972 में  केवल  10  ही  प्राप्त  हुये  फिर  भी  आयोग
 का  विचार  है  कि  अव्यवस्था  के  महत्व  के  अनेक  मामलों  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  आयोग  को  निर्देश  दिये

 a.
 बिना  हो  निर्णय  लिये  हँ

 6.0 2.0

 आयोग  यह  अनुभव  करने  के  लिये  बाध्य  है  कि  इन  मामलो  में  कुछ  असंगतियां  पायी  गयी  है  क्योंकि

 करो  करो  Pa  मामले  जो  मुख्य  समस्याओं  वाले  मामले  नहीं  होते  आयोग  को  भेजे  जाते  जबकि  महत्वपूर्ण
 मामले  नहीं  भेज  जाते

 हरी  कि  कहा  जा  चुका है  1972  के  दौरान  आयोग  को  भेजे  गये  मामलों  की  सख्या  बढ़त  कम  थी

 लेकिन  अन्त पं म्बद्ध  पूछताछ  सम्बन्धी  काय  न  सौंपा  जाता  तो  कार्य  सचमुच  कम  होताਂ

 एकाधिकार  आयोग  ने  कम्पनी  कानून  प्रशासन  के  विरुद्ध  यह  लिखित  रूप  में  की  गयी  यह  टिप्पणी

 स्पष्ट  नहीं  हैं  ?  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  क्या  कहना  है  ?

 श्री  बेसब्री  बरुआ  :  यह  सच  है  कि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सरकार  के  पास  आए  प्रार्थनापत्रों  में  से

 10  प्रतिशत  आयोग  को
 भेज  जाते  है  और  आयोग  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  हमारा  यह

 है  कि  सरकार  को  एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  के  अंतगर्त  कार्य  करना  पड़ता  है  जिसमें  व्यवस्था

 की  गयो  है  कि  धारा  21,  22  तथा  23  के  अधीन  निर्देश  करने  से  पहले  सरकार  को  इस  निष्कर्ष  पर

 चना  पड़ता  है  कि  आयोग  से  पुछताछ  के  बिना  कोई  भी  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  ।  ऐसी  निर्णय  लिए

 जाने  के  बाद  हो  निर्देश  किया  जा  सकता  है  ।  एक  हो  मामले  में  बार  बार  निर्देश  नहीं  किये  जाते  ।  यदि

 मामला  अस्वीकार  होने  ब।ला  हो  तो  कोई  निर्देश  हों  दिया  जाता  ।  यदि  राष्ट्रीय  हित  में  लाईसेंस  शीघ्र

 जारी  करना  जरूरी  समझा  जाये  तो  कोई  निर्देश  नहीं  किया  जाता  ।  जिन  मामलों  के  बारे  सरकार  को
 सं  देह

 हो  और  7  से  चुने  हुये  मामलों  के  बारे  यदि  हम  निर्देश  करते  हँ  तो  अपनी  राय  देते  हुये  समूचे  समझे

 की  मांग  सहित  प्रश्न  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करता  है  ।  उदाहरण  के  हिंदुस्तान  लिवर  के

 मामले  में  एल०  टी०  पी०  पी०  तथा  इस  वस्तु  के  देश  भर  के  उत्पादन  के  आधार  पर  एकाधिकार  आयोग

 ने  अपनो  राय  प्रकट  की  ।  इसकें  बाद  मामलों  पर  निर्णय  लेने  के  लिये  यह  रय  ear  लिये  बहुमूल्य  सिद्ध

 हुई  और  जब  अन्य  कम्पनियों  ने  एल०  दी ०  पो०  पी०  का  उत्पादन  करने  की  स्वीकृति  के  लिये

 पत्र  दिये  तो  निर्देश  बार  बार  किय  गये  |

 AT:  सरक  असंतोषजनक  मापदंड  नहीं  अपना  रही  ।  सभा  को  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि

 शिकार  अयोग  विधिक  प्रतिवेदन  अब  छपने  के  लिये  जा  रहा  है  और  इसे  सभा-पटल  पर  रखा  जायेंगी  |

 आवेदन  पत्तों  के  निपटान  के  बारे  में  आयोग  ने  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  आयोग  ने  कहा  हैं  कि

 सरकार  के  निर्णय  से  पहलें  केवल  उन्हीं  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जायेगा  जो  पेचिदा  किस्म के  हों
 और

 जिनके  बारे  अधिक  पुछताछ  जरूरी  समझी  जाये
 बै

 ।  आयोग  इस  बात  को  भी  मानता  हैं  कि

 पेचीदा  मामले  at  पूछताछ  के  लिये  भेज  जाति हैं  ।  अतः  इंस  बारें  मागेदर्शी  बातें  निर्धारित  करना  सम्भव

 नहीं  ।  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बादे  ही  आयोग  को  निर्देश  किया  जातों  है  ।
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  मे  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हुं  कि

 क्या  यह  सच  है  अथवा  कि  आयोग  क  बड़ो  संख्या  में  भेजे  गये  बड़ी  बड़ी  कम्पनियों  तथा

 बड़ो  बड़ो  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  2:1  के  बहुमत  से  कम्पनियों  के  पक्ष  में  निर्णय  लिये  गये

 अर्थात  आयोग  में  केवल  सदस्य x  हैं  जो  इस
 के  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  2:1  के

 बहुमत
 से

 निर्णय  लेते  है  ।

 मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रकार  ने  यह  देखने  के  लिये  इस  मामले
 पर

 विचार  किया  है  कि  देश

 के  औद्योगिक  उत्पादन  से  सम्बद्ध  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  ण  मामलों  का  निप्र
 दस

 एद्सघिकार  आयोग  के

 एक  सदस्य  के  बहुमत  पर  छोड़ा  जाये  ।.

 रखे  गये  विवरण  के  दूसरे  भाग  से  यह  cise  सहीं  है  वि  सरकार  ने  आयोग  को  कितने  मामले
 भेजे  और  बाद  में  आलोचको  कारण  बताये  बिन  सरकार  ने  स्वयं  कितने  म्गम्ले  वापिस  लिये  गये  |

 ART  के  सभापति  ने  शिकायत  को  है  कि  सरकार  उन्हें  आवेदन  पंत्र  भेजती  रहती  है  और  जब

 ये अयोग  के  विचाराधीन  होते  हैं  तो  इसी  समय  अचानक  सरकार  बिना  करण  बताये  इन  आवेदन  पत्न

 को  वापिस  लेती  है  ।

 जहां  तक  आयोग  का  सम्बन्ध  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  मामले  भेजे  गये  और  उसके  बाद

 कितने  मामले  कारण  बताये  बिना  वापिस  लिये  गये  और  क्या  aa  सब  इन  बड़ो  बड़ो  कम्पनियों  के  प्रभाव

 हो
 हुआ

 श्री  दत्त  बरुआ :  पहले  प्रदान  के  बारे  यह  संच  है  कि  एकाधिकार  आयोग  ने  प्रतिवेदन  दिया  है
 जिसमें  बहुमत  तथा  अल्पमत  द्वारा  लिये  गये  निर्णयों  का  उल्लेख  है  ।  मामले  पूर  fara  एकाधिकार  आयोग

 नहीं  लेता  लेकिन  इस  द्वारा  बहुमत  अल्पमत  दरा  किये  गये  परामर्श  पर  निर्णय  लेने  से  पहले  सरकार

 विचार  करता  है  ।  चूंकि  दोनों  परामर्श  सरकार  को  भेजे  जाते  इसलिये  इस  कोई  सम्भावना

 नहीं  होतो  कि  बहुमत  प्राप्त  बरामद  पर  हो  विचार  किया  जायेगा  ।.

 में  माननीय  सदस्य  को  कहूंगा  कि  आयोग  का  काय  केवल  परामशंदात्रो  है  और  सरकार

 मतों  अर्थात  बहुमत  तथा  अल्पमत  से  हुए  परामर्श  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  हनीफा
 लेती  है  ।

 में  मामलों  को  पीस
 लेने  सम्बन्धी  गलत  धारणा  को  दूर  करना  चाहता हूं

 ।  -50  मामलों  में  से  13

 वापिस  लिए  गए  ।  मेरे  प्रास  कुल  आंकड़  नही ंहै  ।  लेकिन  यह  तब  लॉबिंग  के  कारण  नहीं  हैं  ।  मामले  वापिस

 इत  कारण  लिए  गए  कि  पक्षो  ने  आवेदनपत्र  वापिस  ले  लिये  ।  करो-करो  लाइसेंसिंग  कमेटी  आवेदन  पत्र

 को  अस्वीकार
 कर

 देता  है.और  एसो  स्थिति  में  हमने  आयोग  को  सूचित  किया  कि  लाइसेंसिंग  स्मिति  ने

 लाईसेंस  को  कर  दिया  है  और  आयोग  ने  निर्णय  किया  कि  आयामों  कार्यवाही  न  को  जाय  ।

 विचार  में  स्थिति  ऐसो  हो  म  इस  प्र
 कार  के  तथ्य  न  सकूंगा  कि  कितने  मामले  किन  किन  आधारों

 पर  वापित  लिये  ।  मेरे  पास  इस  प्रकार  का  ब्यौरा  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तो  इन्द्रजीत  गीत  :  क्या  यह  सच  है  कि  सभापति  ने  खुलेआम  कहा  है  कि  सरकार  ara  कारण

 बताये  बिना  हो  मामले
 वापिस  aa  है  ?  एसो  खबरें  समाचार  पत्रों  मे  प्रकाशित  हुई  है  ।

 श्री  बेसब्री
 मैं

 इंसका  उत्तर  शीघ्र  त  दे
 सकूंगा

 ।

 श्री  बसंत  साठे  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  जैसे  कि  उत्तर  में  कहा  गया  कि  एकाधिकार

 आयोग  अब  अनावश्यक  ही  गया  हैं  क्योंकि  इसने  अनेक  मागं  दर्शी  बातें  निर्धारित  कर  दो  हैं  जिनके  आधार

 पर  आप  अब  स्वय  fara  ले  सकते  है  और  इस  बात  को  भो  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  मामलों  को  वापिस

 भो  ले  anal  है  क्योंकि  आयोग  का  कार्य  केवल
 परामर्श  देने  वाला  है  और  इस  बात  को  भो  ध्यान  में  रखते

 हुये  कि  आयोग  के  पास  काम  को  कमो  है क्या  सरकार  अयोग
 को

 समाप्त करने  पर  विचार  कर  रहो  हैं
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 श्री
 बेसब्री  बरुआ

 :
 में  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहू  1972  के  प्रतिवेदन  के के  बोद

 कू
 —  नज़्र भाग  पढ़ें  जिसमें  यह उ  लेख  किया  गया  है  ।  आयोग ने  स्वयं  aa  उल्लेख  किया  ह  के  उ  और  भा  कां

 करने  होते  है  ।  वास्तव  में  में  सदन
 को  सूचित  करना  चाहे  ता हुं

 कि  अधिनियम  के  तोरे  अध्याय  के  अलावा

 अन्य  अध्याय  पांच  और  छः  हूं  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  हें  और  जिनमें  प्रतिबन्वात्मक  और  एकाधिकार
 प्रक्रिया  की  व्यवस्था  है  ।  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  उल्लेख  किया  है  कि  जहां  तक  प्रतिबन्धात्मक

 प्रक्रिया  को
 बात  हैं  यह  रजिस्ट्रार  को  नियुक्ति  करना  चाहेगा  ।  उस  समय  कोई  रजिस्ट्रार  नहीं  था  ।  एसा

 एक  ag  qa  eatati  afe  रजिस्ट्रार  होता  है  तो
 मामलों

 को  चर्चा  को  जाती  है  और  तब  आयोग  सब

 बोधात्मक  प्रक्रिया  के  मामलों  पर  चर्चा  करने  में  सेमी  होता  है  ।  प्रतिबन्धात्मक  प्रक्रिया  के  अनेक  मामले

 इस  सोच  आयोग  के  पास  दर्ज  फेल  गये  ह  और  आयोग  उनको
 जाँचे

 कर
 रहो  एकाधिकार

 can  प्रक्रिया  के  कुछ  मामले  विदेशी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  भी  ast  किय  गये  ह  लेकिन  चूंकि  उन्होंने  =a TQT-

 क्यों  में  लेख
 याचिकाएं  प्रस्तुत  को  है  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 सकता
 |  अतः  यह  सच  नहीं

 है  कि  आयोग  का  काय  अनावश्यक  है  ।  इसे  अपने  मूल्य  कृत्यों  के  बारे  में  काफी  काय  करना  है  |

 ati  बसंत  साठ े:  इसके  बावजूद  एकाधिकार  में  वृद्धि  हो  रहो  एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार

 प्रक्रिया  का  क्या  ध  है  ?

 श्री  बशारत  बरुआ  :  xa  बिल्कुल  भिन्न  है  |  सरकार  लाइसंस  देने  से  इंकार  करने  का  प्रयास

 नहीं  करता  |  प्रश्न  यह  हैं  कि  हम  आवेदन-फलों  को
 होल्डिंग

 को  जांच  करते  है  और  सरकार  इस

 बात  को  ओर  ध्यान  देतो  है  कि  निर्यात  बाध्यता  लागू  की  जाये  तथा  इसका  पालन  हो  ।  एकाधिकार

 पर  नियंत्रण  में  कमी  हो  ।  केवल  ऐसे  मामलों  में  हो  जब  लघु  उद्योग  और  अन्य  उद्योगों  को  रूचि  होती है
 (ia

 तो  सरकार  एकाधिकार  गृहों  के  विस्तार  के  प्रस्ताव  देने  से  इंकार  करती  है  ।

 श्री  कुमार  साल्व  :  यह  मानते  हुए  कि  विभिन्‍न  दायित्वों  का  घार्मिक  रूप  से  पालन  होता  है

 कार  ने  इस  बारे  में  मूल्यांकन  किया  हैं  कि  क्या
 गर संदिग्ध

 उपभोक्ताओं  को  एकाधिकार  और

 त्मक  द्वारा  निमित  माल  पर  कोई  छूट  दी  गई  है  ?  में  यह  मानता  हुं  कि  अधिनियम  का  मुख्य  प्रयोग  ८न  इस

 बात  को
 सुनिश्चित  करना  है  कि

 उपभोक्ताओं
 का  अवांछनीय  तथा  जालों  व्यापार  प्रक्रिया  द्वारा  पोषण

 न  किया
 जाय

 तथा  उन्हें  लूटा  न  जाये  और  घन  और  आधिक
 अधिकारों

 के  अवसरों  में
 असमानताओं

 को

 रोका  जायें  |  यदि  आपका  यह  कथन  है  कि  असमानताओं  को  रोकने  में  आप  कछ  नहीं  कर
 सकते

 तो

 कम  से  कम  कलाकारों  को  रोकने  के  लिये  जो  उपभोक्ताओं  को  लूटते है  तथा  उनका  शोषण  करते  faa

 सोमा  तक  कानून  को  लागू  किया  गया

 है

 यह  न  मानकर  कि  इन  सब  बाध्यताओं  का  अनुसरण  किया

 गया है  ?

 श्री  बेसब्री  बरुआ :  माननीय
 सदस्य

 शायद  विभिन्‍न  कम्पनियों  द्वारा  अपनाई  गई  प्रतिबंधात्मक

 व्यापार  का  उल्लेख  कर  रह ेहैं
 ।  वास्तव  में  हमने  प्रतिबंधात्मक  प्रक्रिया  के  कुछ  हजार  मामले

 रजिस्टर  किये  हैं  ।
 कम्पनियों

 को  अधिनियम  के  अन्तर्गत  रजिस्टर
 होना

 पड़ता है  ।  हेम  अनेक  मामलों

 में  आयोग  के  समक्ष  गय  है  ।  एकाधिकार  आयोग  ने  स्वयं  इन  मामलों  को  जांच  को  है  और  करो  करो  उसने

 कम्पनियों  से  इन  प्रक्रियाओं  का  पुनरीक्षण  अथवा  इन्हें  न  अपनाने  का  अनुरोध  किया  था  |  मुझे  कहने

 में  कोई  हिचक  नहीं  है  कि  भारत  में  औद्योगिक  प्रणालो  में  प्रतिबंधात्मक क  प्रक्रिया  और  एकाधिकार  प्रक्रिया

 का  बोलबाला  है  और  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  करने  को  जाइए  है  ।  अतः  मुझे  इस  बात  में  लेश  मात्र

 भो  सन्देह  नहीं  है  कि  एकाधिकार  आयोग  के  कार्य  का  क्षेत्र  इस  मामले  में
 बहुत

 विस्तृत  सरकार  और

 एकाधिकार  आयोग  को  देश  के  सामने  एक  एसी  प्रणालो  प्रस्तुत  करना  चाहिये  जिसमें  प्रतिबंधात्मक  और

 एकाधिकार  प्रक्रिया  व्यवस्था  न  हो  ।

 Employees  of  Saharanpur  Railway  Station  participated  in  May,  1974  Strike

 *  205,  Shri  Mulki  Raj  Saini :
 Wil  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state ४

 (a)  the  number  of  employees  of  Saharanpur  railway  station  who  participated  in  May,
 1974  Railway  strike  kd
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 claac (b)  the  number  of  Vids  I if  I  and Gil  111  employ  ees  out  of  them  ;

 (c)  the  number  of  employees  arrested  anu  the  number  of  employees  si  ispended  during
 the  strike  १  and

 (d)  the  number  of  employees  removed  from  service  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  खानआलमपुरा  ars  सहित  सहारनपुर  स्टेशन
 orr
 qT पर  काम  करने  वाले  1,004  कर्मचारियों  ने

 हड़ताल  में  भाग  लिया

 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 श्रेणी  11  श्रेणी  111  चरण  iV

 178  826 हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  तमंचा  रियों  की  संख्या

 faa  गये  तमंचा  रियों  की  संख्या  ns  39  33

 is  दिये  गये  तमंचा  रियों  को  संख्या  39  33

 सेवा  से  निकाले  गय  तमंचा  रियों  की  संख्या  23  52

 सेवा  में  दोबारा  लिये  गय  तमंचा  रियों  की  संख्या  22  52

 अभी  निलम्बनाघीन  कर्मचारियों
 की  संख्या  3  3

 Shri  Mulki  Raj  Saini  :  According  to  the  figures  submitted  by  the  Hon.  Minister
 three  employees  each  from  class  III  and  class  FV  are  still  suspended  and t  hey

 have  not  yet
 a been  reinstated.  I  want  to  know  the  reasons  therefor  ?

 No  class  II  employees  have  been  shown  to  participated  in  the  strike.  Iwant  to  know
 whether  che  Minister  is  aware  that  some  officers  welcomed  the  strikers  and  raised  slogans
 and  garlanded  them.  Complaints  have  been  made  against  them  but  not  action  has  been
 taken  against  them.  Whereas  action  has  been  taken  against  the  1081  workers  on  falss

 complaints.  I  want  to  know  whether  any  actions  will  be  taken  against  them?

 Shri  Buta  "Singh  :  No  Complaint  has  been  received  in  this  matter.  Incase  a  complanin  t

 is  received  in  writing  proper  investigation  will  be  made.  In  reply  to  your  question  it  has
 been  stated  that  employees  removed  from  in  III  class  and  52  in  class  IV;
 employees  taken  back  in  111  class  and  52  in  class  IV.

 So  it  is  very  much  clear  that  action  has  to  be  taken  only  in  connection  with  one  person
 and  he  may  be  reinstated.

 Shri  Mulki  Raj  Saini  १  I  want  to  know  whether  tne  Government  is  aware  that  there
 has  been  partiality  in  providing  facilities  to  the  persons  Comingon  duty  during
 the  period  of  strike.  Strikers  have  Forcibily  realised  the  donations.  Complaints  have  been
 made  against  them.  I  want  to  know  what  action  has  been  taken  against  them  ?  There
 has  been  a  great  partiality  in  the  matter  of  preparing  the  list  of  the  persons  fo  whom  the
 awards  have  been  distributed.  I  want  know  whether  the  Government  will  make  an
 enquiry  in  this  matter  and  take  appropriate  action  in  this  regard  ?
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 मौखिक  उत्तर

 Shri  Buta  Singh  ;  So  far  as  the  first  part  of  the  question  is  concerned  the  answer  15%  t
 we  have  receivea  serveral  complaint  in  this  matter  and  we  are  Ipoking  into  them.  So  fa

 as  the  second  part  of  the  question  is  concerned,  if  some  specific  instance  is  brought  to  our
 notice  we  can  look  into  the  matter.

 att  एस०  ato  गिरी  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  कुछ  तमंचा  रियों
 को  अभो  भी  बहाल  नहीं  किया

 गया है  ।  यदि  उनके  विरुद्ध  कोई  विशेष  आरोप  नहीं  है  तो  उन्हें  कब  बहाल  किया  जा  रही  है  ?

 श्री  बूटा  सिह  :  जसा  कि  में  पहले  हो  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  सहारनपुर  स्टेशन  पर  मुश्किल  से  कुछ

 हो  कमंचारो  होंगे  जिन्हें  बहाल  नहीं  किया  गया  हो  ।  चौथा  और  तो सरो  श्रणी  में  तोल-तोल  कर्म चारों

 तिल  है  ।  ऐसा  प्रदान  हो  नहीं  उठता  ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  I  want  to  know  how  many  employees  in  the  Northern
 Railway  nave  been  suspended  and  the  member  of  such  employees  against  whom  cases  are
 pending  ?  I  want  to  know  whetner  some  of  our  loyal  workers  have  been  suspendea  and
 what  action  has,  been  taken  against  them.  ?  I  also  want  to  know  whether  an  enquiry  will
 be  made  in  such  case  ?

 Mr.
 Speaker  :  Please  ask  about  Saharanpur

 only.

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्रो  ने  सभा  में  कुछ  दिन  पहले  यह  बताया  था  कि  उन

 रियों  के  मामले  में  सहानुभूतिपूर्ण  ढंग  से  विचार  किया  जायेगा  जो  तोड़-कोड़  अथवा  हिंसा  को  काय  वाही
 में  शामिल  नहीं  थे  ।  क्या  हाल  में  जनरल  मैंने

 जर
 से  हुई  उनको  बातचीत  में  उन्होंने  इस  बारे  में  कुछ  माग

 दर्शी  सिद्धान्तों  का  उल्लेख  किया  था  जिससे  कि  इस  मामले  में  निर्णय  पुर्णतया  अधिकारियों  पर  न  छोड़कर
 उम  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  के  आधार  पर  fear

 जाये
 ?

 रल  मंत्री  एल०  एन०  यदि  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  भाषण  को  रिपोर्ट  पढ़ी  होगो  तो

 उन्हें  यह  पता  लगेगा  कि  मेंने  इसो  बात  से  भाषण  आरम्भ  किया  था  और  हड़तालियों  के  मामलों  I=
 ary  तथा  उनके  बारे  में  सहानुभूतिपूर्ण  रुख  अपनाने  के  निदेश  दिये  थे  ।  अब  छः  महोने  व्यतोत  हो  गय  है
 और  हम  इनके  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  नहीं  करना  चाहते  ।  हम  चाहते  हूं  कि  वह  काम  पर  लौट  आयें  |

 हमने  यह  भो  निर्णय  लिया  है  कि  आवेदन  पत्र  अथवा  अपोल  के  प्राप्त  होने  के  6  सप्ताह  के  अन्दर  उनके  मामलों

 कों  निपटारा  कर  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  कुछ  मामलों  का  निपटारा  नहीं  किया  गया  था  और  मैंने  उन  पर

 जनरल मं  ने  जर  से  बातचीत  को  है  ।  उन्होंने  मेरे  निदेशों  का  पालन  नहीं  किया  है  |  आज  से  में  श्रमिक  नेताओं

 से  अनौपचारिक  बातचीत  भो  आरम्भ  कर  रहा  हूं  ।  में  आज  श्रो  डांगे  तथा  अन्य  नेताओं  से  मिल  रहा  हूं  ।

 में  उनसे  बातचीत  करना  चाहता  हूं  ।

 Shri  Nathu  RamJAirwar  :  The  Hon.Minister  has  stated  in  his  reply  that  some  unknown

 persons  had  made  that  complaint  and  so  no  enquiry  would  be  made  in  cnis  macter.  I
 am  sorry  to  say  thawyou  asked  only  these  people  inthis  maiter  who  were  involveu  in  this
 matter.  Fortheinformation  ofthe  hon.  Minister  ?  I  want  to  tell  that  on  both  30th  Septem-
 ber  I  myself  went  to  there  petrol  pumps  of  Cnatarpur.  At  that  time  Chief  Minister  was
 on  tour  regarding  work  done  in  connection  with  resief  and  drought..  When  went  there  is

 purchase  petrol  I  found  that  the  kerosene  was  mixed  in  all  the  petrol  tanks.  Whether  it
 was  mixed  in  the  store  or  on  the  way.  want  to  know  whether  the  person  making  an  en-

 quiry  in  this  regard  got  an  informatiqn  from  some  petrol  pump  or  a  consumers  ?  I  want
 that  necessary  investigation  should  be  made  in  this  regard  because  Indian  oil  Corporation
 has  become  a  place  of  corruption  today.  1.  0.  C.  people  get  the  kerosene  oil  sold  at  high

 prices  by  mixing it
 in  petrol.

 Shri  K.  D.  Malviya  :  In  case  the  hon.  Member  gives  some  information  in  this  matter
 which  may  be  more  serious  than  the  anonymous  telephone  call  I  shall  certainly  try  to  get
 this  matter  investigated.  I  do  not  fully  reject  it.  It  is  true  that  the  prices  of  motor  spirit
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 has  increased  and  so  efforts  are  ntade  to  do  things  like  that  but it  is  not  possible  Kerosene in  smill  quanticy  may  05  Mixed,  but  it  can  easily  be  detected  becanse  the  specific  gravity
 of  both  of  them  is  not  equal  anaso  it  cannot  be  done.  Even  thenif  you  givesome  informa-
 tion  we  well  certainly  look  into  the  matter.

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar :  I  want  to  know  whether  an  investigation  will  be  made  about
 the  p2trol  stock  on  30th  of  the  petrol  pumps  in  Panna  and  Chattarpur  to  see  whether
 Kerosene  oif  was  mixed  with  petrol  or  not  ?

 weal  के  लिखित  saz

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आल  इंडिया  हिन्दी  tad  टाइम  टेबल  के  प्रकाशक  के  लिए  छपाई  का  कागज

 *
 207.  श्री  एस०  सौ०  सामन्त

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि ॥

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  आल  इंडिया .  हिन्दी  रेलवे  टाइम  टेबल  के  प्राइवेट

 प्रकाशक  को  अपने  प्रभाव  दुवार  नियंत्रित  att  पर  छपाई  का  कागज  उपलब्ध  कराने  में  भी

 कोई  रूचि  नहीं  ले  रही  है  ;

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  छपाई  का  कागज
 aga

 ऊंचे  मूल्य  पर  ही

 मिल  सकता
 हैं

 और  मंत्रालय  उचित  मांगों  को  स्वीकार  करने  के  लिए
 तैयार

 नहीं  क्या

 सरकार  का  इरादा  इस  प्रकाशन  को  बन्द  देने  का

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  सिहरन :  और  जी  नहीं  ।  अखिल  भारतीय

 हिन्दी  समय  सरणि  के  गर  सरकारी  मुद्रक  रेलें  विज्ञापन  और  यात्री  गाड़ियों  के

 समय  इत्यादी  के  सामयिक  संभरण
 दवारा  सहायता  करती  रही  है  ।  जहां  तक  एम  द्वार

 छपाई  के  कागज  की  सप्लाई  के  लिए  प्रार्थना  की  सम्बन्ध  रेलवे  कोई  सहायता  नहीं  ax

 सकती  क्योंकि  कालेज  के  मलय  और  वितरण  पर  कोई  विधिक  नियंत्रण  नहीं  है

 पेटोलियम  निर्यातक  zat  के  संगठन  द्वारा  तेल  का  सामान  मलय  निर्धारित  किया  जाना

 e
 *208.  श्री  डी०  के०  पढा  e  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पेट्रोलियम  faratas  देशों  at  संगठन  तेल  का  समान  मलय  निर्धारित

 करने  पर  सहमत  हो  गया  हैं ;

 और यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं

 (7)  इत  से  भारत  की  क्या  लाभ  पहुँचेगा
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  कठ  डी०  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 14



 5  1896  )  लिखित  उत्तर

 ण
 ?

 aq  1974-75  के  लिए  निर्धारित  ca tat  का  उत्पादन  लक्ष्य

 10.  श्री  वनमाली  पटनायक  :

 श्री  पी०  वंकटासुब्बया

 क्यां  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  के  लिए  उपायों  के  उत्पादन  का  कितना  लक्ष  निर्धारित  किया

 गया  2  और  इससे  उपेर को  की  आवश्यकताएं  कहां  तक  पुरी  होने  की  है

 अन्य  देशों  से  उनके  नामों  वर्ष  1974-75  में  किस  प्रकार  उबर कों

 का  आयात  किया  और  उनके  आप  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और

 इससे  उर्वरकों  की  आवश्यकता ओं  पूरा  होने  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ;  और

 क्या  मांग  और  सप्लाई  की  स्थिति  में  कोई  कमी  होने  की  संभावना  यदि  होः

 ae  कमी  किस  प्रकार  पुरी  की  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  न  आर०  e क  ag

 1974-75  के  27.86  लाख  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  तथा  9.31  लाख

 मीटरी

 टन

 पी  की  अनुमानित  अवश्यक  तुलना  14.  33  लाख  मीटरी  टन

 और  3.63  लाख  मीटरी  टन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा

 और  सरकार  10  लाख  मोटरी  टन  नाइट्रोजन  तथा  3.5  लाख  मीटरी  टन

 फास्फेट  आयात  करने  की  योजना  पहले  ही  बना  चुकी  आयात  किए  जाने  वाले  उपरोक्त

 पोषक  तत्व  मुख्य  से  कैलशियम  अमोनियम  डी-एमोनियम  फास्फेट

 तथा  ट्रिपल  सुभरफ़ास्फेट
 के  में  आयात  मुख्य  रुप  से  जापान पूर्वी  कनाडा

 तथा  ay  शिका  के  देशो  से  किया  जाएगा  ।

 को  अतिरिक्त
 आयात  द्वारा  संभावित  सीमा  तक

 पूरा  करने  के  लिए  हर  एक

 प्रधा  किए  जोए  रहे  हँ  ।

 वर्ब  1974-75  मं  बिहार  म  रेलवे  लाइनों  &  विस्तार  का  काय  क्रम

 *211.  थी  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  sor  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1974-75  में  बिहार  राज्य  में  रेल  लाइनों
 का  विस्तार

 का  कार्यक्रम

 क्रियान्वित  होने  की  संभावना  नहीं  है  ;  और

 a
 यदि  तो  किन  ta  लाइनों  पर  उसका  प्रभाव  पड़ेगा  और  इसके  क्या  कारण

 ह

 रेल  मंत्री  Tao  एन०
 नक

 जी  ati  इस  को  क्रियान्वित  जायेगा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥
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 | त के  व्यापार  प्रक्रियाओं  के  आरो
 चुर  जगह  wr  —

 rat की  जांच गत  महीनों में  फर्मों  के  विरुद्ध  प्रलिवंधात्म

 *  213.  श्री  एस०  एस०  पुरती
 थी  शंकर  नारायण  fag  देव

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 Ta  छः  महोनो  में  कितनी  फर्मों  के  विरूद्ध  प्रतिबंधात्मक  न  व्यापार  प्रक्रियाओं  के

 आरोपों  जांच  की  गई  है ;

 क्या  सभी  मामलों  में  जांच  पूरी  हो  गई  हैं  ;
 और

 यदि  तो  fared  क्या  और  उन  फर्मों  के  विरूद्ध  Far

 गईं

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  आर०  1-5-1974

 से  31-10-1974  तक  को  पांच  मास  अवधि  के  एकाधिकार  एवं  निबंधन कारों  व्यापार

 प्रथा  आयोग  ने  12  निबंधन कारों  व्यापक  प्रथाओं  को  जांच  पड़ताल  संस्थापित  ga  17

 एकाधिकार
 एवं  निबंध नकारो  व्यापार  प्रथा  1969  को  धारा  10  (3)  के

 अन्तर्गत  नि बंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अनुबन्ध  दुवार  दिये
 गये  आवेदन-पत्तों  के

 पर  5  इस  अधिनियम  को  दास  10
 थ

 के  अंतगर्त  अपने  स्वयं  के  ज्ञान  एवं

 सुचना  के  आधार  पर  थी  ।

 इन  सभी  मामलों  में  जांच  की  प्रवर्तन मान  हैं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेल  हड़ताल  के  बाद  पश्चिम  बंगाल  में  चालू  की  गई  नई  स्थानीय  यात्री  गाड़ियां

 १215.  श्री  ATo  एन ०  बमन  . के  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  गत

 रेल  हड़ताल  के  बाद  पश्चिम  बंगाल  में  चालू  की  गई  नई  स्थानीय  यात्री-गाड़ियों
 का

 ब्यौरा

 क्या है  ?

 रल  मंत्री  एल०  ए ०  1974  को  ta  हड़ताल  के  पश्चात  एक  स्थानीय

 न०  east  से  उलूबेरिया  तक  1-10-1974  से  चलायी  गयी  हैं  ।  सियालदह गाड़ी
 से  बारासात  a  क  चलने  वली  एक  जोड़ी  सवारीਂ  गाड़ी  का  चालन  भीਂ  1-10-1974  से

 दत्तापुकुर  तक  बढा  fem  गया
 है

 ।

 सम  चित  सुविधाएं  रहित  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियां

 216.  श्री  माधव  हवलदार  :  क्या  रेल  मंत्री  ae  बताने  की  झपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मलूम  हैं  कि  लम्बी  दूरी  तक  जाने  वाली  बहुत  सी  रेल  गाड़ियों

 में  प्रायः  रोशनी  तथा  पानी  की  समुचित  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  होती  जिसके  फलस्वरूप

 यात्रियों  को  बेहद  परेशानी  होती  हैं
 ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  दवारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 स  वारी ज  une  डिब्बों  में  हावी रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ,
 मुहम्मद  शफी  a) Hat)

 :

 सुविधाओं  की  कमी  के  बारे  में |  ह  at’
 लम्बी  दूरी  के  यात्रियों से  कभी-कभार  शिकायतें  प्राप्त  होती

 a  है
 |
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 सप्लाई  न
 होने

 और  क्षमता  के  अभाव  के  कारण
 डेश

 में  गाड़ी  में  रोशनी  करने

 के  सेलों  की  अत्यन्त  कमी  है  ।  इस  क्षेत्र  में  नयी  फर्मों  को  प्रोत्साहन  देकर  क्षमता  बढ़ाने
 की  है ।  cafe  दूर  अतिरिक्त  सप्लाई  की  व्यवस्था  भी  की  जा

 रही  ।

 भी  पता  चला  है  कि  कुछ  खण्डों  पर  सुविधा  सम्बन्धी  फिटिंग  की  बड़े  पैमाने  पर

 चोरी  और  उठाईगीरी  के  कारण  यात्रियों  को
 असुविधा  होती  चोरी  और  उठाईगीरी  की

 रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  है ं:

 (1)  संकेन्द्रित  अभियान  चलाने  के  लिए  सुविधा  फिटिंग  की  चोरी  से  अत्यन्त  प्रभावित

 क्षेत्रों  को  चुना  wat  है  ।

 (11)  इस  wee  के  अभियान  के  are  गिरफ्तारी  और  चोरी  की  सम्पत्ति  बरामद  करने

 at  कारवाई
 '  की

 जाती

 (iii)  चोरी  की  सम्पत्ति  का  कारोबार  करने  वाले  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करने  के

 लिए  आसूचना  wea  करने  के  काम  में  तेज़ी  गयी  है

 (iv)  गाड़ी  रोशनी  सप्ताह  के  दौरान  क्षेत्रीय  रेलों  में  विशेष  अभियान  चलाये  गये

 अपर  इंडिया  एक्सप्रेसਂ  में  आगे  लगने  के  कारण  रेलवे  संपत्ति  को  हुईं  हानि

 *217-  श्री  शशि  भूषण  :

 प्रसन्भभाई  महता  :

 am  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 (%)  1974  अंतिम  सप्ताह  में  इलाहाबाद  के  निकट  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस

 के  एक  डिब्बे  आगे  लग  जाने  के  कारण  रेलवे  सम्पत्ति  को  कितनी  हानि  हुई

 हैं  ;  और

 क्या  इस  दुर्घटना  में  हताहत  व्यक्तियों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  है  और  यदि

 तो  कितना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मुहम्मद  शफी
 रेलवे  सम्पत्ति  कीं

 तोड़फोड़  से  हुई  अनुमानित  की  लागत  लगभग  1,95,000  रुपय
 i

 है  ।

 मुआवजे  के  लिए  अभी  तक  कोई  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  फिर  भी

 और  हताहत  हुए  लोगों के  सम्बन्धियों  13,900  रुपये  की  राशि  अनुग्रह  के  रूप

 दे  दो  गई  है  ।  इस  दुर्घटना  कें  परिणामस्वरूप  दिए  जाने  wa  मुआवजे  निर्धारण

 के  लिए  एक  नियुक्त  कर  wat  है  ।

 बी ०  और  जी०  Sto
 मुगलसराय  यात्री  रेलगाडी  में

 श्रेणी
 का  डिब्बा  न  लगाना

 218.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्यो  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बात  की  जानकारी  है  कि  मत  कई  महीनों  से  बी०  डी०

 और  to  डी०  मुगलसराय .  यात्रीं
 प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  चल  रही  है

 और

 यदि  तो  उक्त  रल  में  प्रथम  श्रेणी  का  डिब्बा  न  लगानेਂ  के  क्या  कारणें

 ॥  oy
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 का

 रेल  मंत्री
 एल०  एन०  और  वल  1974  में  कुछ

 दिनों  गाड़ियां  पहले  और  दूसरें  aa  के  '  निर्धारित  सवारी  डिब्बों  के  बिना  चलीं  क्योंकि

 qat  को  छुट्टियों  की  भीड़-भाड़  के  लिए  एसे  सवारी  डिब्बों  की  विशेष  आवश्यकता  थी
 1

 अब  ऐसी  स्टाक  मुक्त  कर  दिया  गया  है  और  उक्त  गाड़ियों  में  निर्धारित  डिब्बे  चलने  लगे

 हूँ  |

 मंसब  विक्टोरिया  आयरन  बक्स  लिमिटेड  द्वारा  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  2930

 का  उल्लंघन

 क्या 219.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार

 करेंगे  कि

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यहं  बताने

 की  कपा

 क्या  मिस  विक्टोरिया  आयात  बकस  लिमिटेड  ने  कम्पनी  अधिनियम  1956  की

 घारा  at  उल्लंघन  किया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  wera  काय॑  विभाग  दुबारा  बारे  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही

 कौ  गई

 और
 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  आर०  :  qe

 धारणा  की  जाती  है  कि  माननीय  सदस्य  मास  विक्टोरिया
 आयरन

 विकास  प्राइवेट  लिमिटेड

 कार्यालय  साइकिया  को  संगीत  कर  रहे

 18-10-71  को  समाप्त  हुए  बर्ष  हेतु  कम्पनी  के  लाभ  और  हानि  लेखा  में  दिखलाया

 गया  कि  कम्पनी  ने  फारवर्ड  ब्लाक  को  500  रु०  का  ata  दिया  ari  ae  मामला  कम्पनी

 के  साथ  उठया  गया  जिसमें  उसने  उत्तर  दिया  कि  यह  दान  कम्पनी  1956

 की  धारा  के  जिनमें  राजनीतिक  दलों  या  राजनीतिक  उद्देश्य  हेतु  दान

 fat  जाने  का  निषेध  किया  गया  की  अनभिज्ञता  दिया  गया  था  ।  कम्पनी  ने

 ag  भी  उल्लेख  .  किया  कि  अब  इस  राशि  की  निदेशक  दुवार  प्रतिपूर्ति  कर  दी

 गई  चूंकि  यह  दान  बहुत  थोड़ा  था
 और  एक  निदेशक  से  राशि  वापिस  ले  ली  गई

 तो

 घार  के  अन्तर्गत  कम्पनी  पर  मुकदमा  न  चलाने  का  ह... निणंय  किया  गया  ।  लेखा

 क्षकों  के  कम्पनी  के  वार्षिक  लेखों  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  कानून  का  उल्लंघन  करने

 उल्लेख  न  किये  जाने  पर  कार्यवाही  की  जा  रही

 aval  की  जरुरत  के  बार  में  fara

 220.  शी  नरेन्द्र  कुमार,सांधी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  got  करेंगे  कि ॥

 अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जितने  ant  की  जरूरत  उनकी  संख्या  के

 बारे  में  क्या  सरकार  ने  निर्णय  कर  लिया  यदि  तो
 तत्संबंधी  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा

 क्या  ैं

 (3)

 क्या  उनके  .  निर्माण  के  लिए  मंत्रालय  दवारा  क्र यादेश
 feat

 जा  चुके  है ंहैं और  यदि

 हाँ, तो तो
 किन  दरों  पर  निर्माताओं  को  उक्त  क्रयादेश  दिये  गये  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  ने  निर्माताओं  को  इस  प्रकार  क्रयादेश देने  की  वांछनीयता  पर  विचार

 किया  है  कि  उस  अवधि  के  दौरान  अपनी  क्षमता  a  काय  कर

 सक
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 रेल  मंत्री  एंड  एन०  यद्यपि  अगले  तीन  वर्षों  में  माल  डिब्बों

 की  आवश्यकता  का  कोई  विशिष्ट  अनुमान  तेयार  नहीं  किया  गया  है  तथापि  वास्तविक  भाड़ा

 यातायात  और  पर्याप्त  साधनों  को  उपलब्धता  को  देखते  हुए  इस  समय  रेलों  का  विचार

 यह  है  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मिलाकर  1,00,000  माल  डिब्बों  के
 लक्ष्य

 के  अनुरूप  इन  वर्षों  में  उपयुक्त  संख्या  में  माल  डिब्बे  खरीदने  की  व्यवस्था  की  जाय े।

 चौपहियों
 के  हिसाब  से  50,925  माल  डिब्बे  खरीदने  के  आडर  पहले  दिये

 जा  चुके  हूँ  जिनमें  से  35,600  माल  डिब्बों  के  लिए  उद्योग
 के  मालड़िब्बा

 निर्माताओं
 को

 और  शेष  के  लिए  रेलवे  कारखानों  को  आडर  दिये  गये
 es उद्योग  को  दिये  wa

 ओआरएस  1972-73  और
 1973-74

 के  चल-स्टाक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  थे  ।  टाइप वार

 दिये
 गये  ठेकों  का  मूल्य  अनुबन्ध  की  तालिका  में  दिया  गया

 1974-75
 के  चल-स्टाक

 कार्यक्रम  के  अधीन  चौकियों  के  हिसाब  से  1750  माल  डिब्बों  की  प्राप्ति  के  लिए  टेंडर  को  अन्तिम

 रुप  दिया  जा  रहा  है  और  1974-75  के  चल-स्टाक  कार्यक्रम  के  शेष  11,711  माल  डिब्बों

 की  प्राप्ति  हेतु  टेंडर  16  1974  को  खलने  वाले

 जो  उद्योग  में  सभी  इकाइयों  पर  एक-सा  कार्यभार  डालने  के  लिए  art

 का  समान  आधार  पर  वितरण  किया  गया  है  ।  अतिरिक्त  आडर  भी  इसी  आधार  पर  दिये

 जो  आडर  बकाया  वे  उद्योग  की  क्षमता  को  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  व्यस्त

 रखने  के  लिए  पर्याप्त  हूँ  और  अतिरिक्त  आडर  दिय  जाने  -  पर  उन्हे  एक  AT  तक  का  काम

 और  मिल  जायेगा  ।  तीन  ay  के  कार्यभार  को  देखते  हुए  उद्योग  के  लिए  अपने  उत्पादन

 को  अनुकूलतम  बनाना  संभव  होना  चाहिए ।

 विवरण

 योजना  में  at  के
 लिए

 1972-73  और  1973-74  के  चल-स्टाक  कार्यक्रम

 के  अनुसार  दिये  गये  टाइपवार  साल
 डिब्बों

 के  आकर  के  मूल्य

 माल  डिब्बे  को  टाइप  1
 972-73

 चल-स्टाक
 1973-74

 चल-स्टाक

 क्रम  का  ठेका  मूल्य  प्रति  मालਂ  क्रम  का  ठेका  मूल्य  प्रति  माल

 डिब्बा  fafa  डिब्बा  तिथि

 1-  4-70)
 mt  oe

 पत्तन  क्षत्र  गर  पतन  पत्तन  क्षत्र  गर  पत्तन

 माल  डिब्बा  क्षेत्र  माल  माल  डिब्बा  क्षत्र  माल

 निर्माता  डिब्बा  निर्माता  डिब्बा

 निर्माता

 निर्माता

 2  3  4  5

 रु०  Bo  Bo  Bo

 1.  बडो  लाइन  बोगी  खली  टाइप  बी०  63,500  62,500  29,500  78,500

 ओ०  एक्स  ०  टी  ०  एम  ०  के  ०  |

 2.

 बदी

 लाइन  बोगी  खुलो  टाइप  बो०  की की  oe  ee  72,189

 एक्स  गेर-ट्रांजिशन  टाइप

 क्रय  बफर  कपलर  सहित  ।

 क
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 1  2  3  4  5

 at  द 3.  att  लाइन  लोगो  छतदार  मार्डी  दबा  81,838  80,838

 टाइप  बो  सी  एक्स  टो  एम  के  IT

 4.  बडी  लाइन  बोगी  खली  माल डि बां

 टाइप  बो  ओ  वाई  28,000  33,277

 5.  बड़ी  लाइन  चौपहिया  तेल  टैको

 टाइप  टी  ओ  आर  एक्स  28,447  थके  37,340  36,940

 6.  बड़ो  लाइन  चौपहिया  बंद  माल  डिब्बा

 टाइप  सी  आर  टी

 क्लब  25,713  25,313

 24,361  हिन्दुस्तान  जनरल

 24,995  माइन  इंडस्ट्रीज

 zat  सलेब  e  e  27,200  26,800  34,777  34,377

 25,848  हिन्दुस्तान  जनरल  इंड

 7.  मीटर  लाइन  बोगी  छतदार  स्ट्रीट
 )

 डिब्बा  एम०बो०्सो०  कके  को  क  के
 ददा  निप

 क फ  1.  उपयुक्त  आधार टिप्पणी  मूल्यों  के  आधार  तिथि  से  मजदूरों  और  इस्पात

 के  नृत्यों  में  वृद्धि  भी  देय

 2.  उपयुक्त  में  केन्द्रीय  बफर  कपूर  आदि  को  लागत  शामिल

 नहीं  है
 जि  नहें  कि  रेलें  बिना  मलय  सप्लाई  करती  है

 ।

 तेल  क  आयात  के  लिए  विदेशों  के  साथ  समझौता

 1.  त्री  एन०  ई०  हीरो  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  ह

 (*)  कया  सरकार  ने  किलो  के  साथ  तेल  के  आयात  के  बारे  में  हाल  ही  में
 कोई  नया  समझौता  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बात  एवं  शर्तें  क्या  ह
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्री

 के०  डी०  °  और  तेल  के  क्षेत्र

 में  सहयोग  किए  जाने  के  बारे  में  लीबिया  सरकार
 तथा

 भारत  सरकार  के  बीच  हुए
 जिस  पर  1973  में  हस्ताक्षर  किए  गए  के  अनुसार  इस  करार  के  कार्यान्वयन

 की  निगरानी  करने  तथा  दोनों  देशों  के  बीच  तकनीकी  सहयोग  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  इस

 का  विकास  करने  के  लिए  तेल  पर  एक  संयुक्त  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  9

 से  12  1974  के  बीच  संयुक्त  समिति  को  त्रिपोली  में  हुई  प्रथम  बैठक  में  इस

 बात  का  सिद्धान्त  में  निर्णय ये  लिया  ग्या  था  कि  1975  के  दौरान  भारत  लोबिया  से

 2  मिलियन  मोटरी  टन  कच्चा  तेल  उन  शर्तों  पर  जो  बाद  में  तय  की  खरीदेगा ।

 भारत  इस  कच्चे  तेल  के  बदले  में  उर्वरक  देने  की  संभावना  पर  विचार  करेगा
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 तेल  की  खोज  के  लिए  पुराने
 तटवर्ती  स्टीमर  को

 खुदाई
 करने  बाले  जहाज  में  बदलनेहेत  खरीदने

 का  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  प्रस्ताव

 2001.  सी०  Fo  जाफर  शरीफ  क्या  पटो लियम  और  रसायन  मंत्रो  az  बताने  की

 कृप  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  तटवर्ती  बेड़े  में  बहुत  से  जहाज  बहुत  पुराने  हैं  और  क्वाड  के

 ढेर  के  काबिल  है

 यदि  तो  क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  का  विचार  बेकार  घोषित

 होने  वाला  एक  तटवर्ती  तेल  स्टोर  को  खोदने  का  है  और  उसे  बम्बई  हाई  में  तेल  की
 खोज  के  लिए  खुदाई  करने  वाले  जहाज  के  रूप  में  बदलने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  की  रूप  रखा  क्या

 )  भारतीय
 पेट्रोलियम

 और  रसायन  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 सी०  पी०
 :  (

 तटवर्ती  बेड़े  में  कुछ  जहाज
 पुराने

 हूँ  ।

 और  बाम्बे  हाई  क्षेत्र  के  अन्वेषण  तथा  विकास  कार्य  को  शोध  करने  के  लिए
 तेल

 एवं  प्राकृतिक गस  आयोग
 अतिरिक्त

 चल  व्यसन  रिणों  को  लेने
 व का  विचार  रखता  इसਂ

 काय  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  ta  आयोग  भारत  तथा  अन्य  स्थान  में  उपयुक्त  हेल  के

 ताक में

 लाइफ  बाथ  साधन  की  किस्म

 sya (2002  थी  ट्रक  जाज  व्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो य एयर  बताने  को  कृपा  करेंगे

 fa :

 क्या  बाज़ार  में  मिल  रहे  लाइफ बाय  साबुन  की  इस
 साबुन

 का  मूल्य  50
 o

 प्रतिशत  बढ़ा  दिये  जाने  के  बावजूद  पहले  बनने  वाले  साबुन  की  किस्म से  बहुत  हो  घटिया

 है  ;  और

 क्या  सरकार  क  विचार  इस  मामले  की  जांच  करने  और  उत्पादकों  को

 किस्म  का  साबुन  बनाने  के  लिये  निदेश  देने  का

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कण  आर०  :  कुछ

 होने  पहले  लाइफबाय  साबुन  में  कुल  चर्बीदार  पदार्थ  अंश  कम  हो  गया  था  और

 1974  में  गिर  कर  57%  रह  गया  था  लेकिन  उसके  बाद  इसे  पुनः  सामान्य  स्तर

 पर  लाया  गया  है  तथा  लाइफ बाय  साबुन  इस  समय  61-62%  के  ठो  एफ  एम  के  साथ

 बनाया  है  और

 .

 यह  शुद्ध  साबुन  है  ।

 wet  नहीं  उठता  ।

 आग  के  कारण  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  के  डाक  डिब्बे  को  हुईं  क्षति

 2003.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी :  क्या  रेल
 मनो

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  31

 1974
 को  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  में  डाक-डिब़्बे  साथ  के  एक  डिब्बे  में  आग

 लग  जाने  के  परिणामस्वरूप  कितनों  क्षति  पहुंचो  ?
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 Written  Answers  November  26,  1974

 —

 ta  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  इसमें  कोई  डाक-यान  नहीं  था  ।  जला

 हुआ  सवारी  डिब्बा  fo  एस०  ई०  5205  दूसरे  दर्ज  का  सवारों  डिब्बों  था  अगला

 आधा  भाग  यात्रियों  के  लिए  खुला  था  और  पिछला  आधा  भाग  रेलवे  डाक  सेवा  के  लिए

 उपयोग  किया  जा  रहा
 निचले

 ढांचे  को  छोड़कर  यह  सवारों  डिब्बा
 पूर्ण

 रूप  से  aa

 गया  था
 ।  लगभग  1,95,000  रुपये  को  क्षति  का  अनुमान  है

 ।

 राव  द्वारा  आई०  बो०  एम०  से  किया  पर  लिय  गय  अलाभकारी  नवीकृत  संगणक

 2004.  श्री  देवे  सिह  गरचा :  क्या  रेल  मंत्री रहे  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  रेलवे  ने  आई०  बो०  एम०  से  अलाभ कारों  नवोदित  संगणक  किराये  पर  लिये

 @  और  किराये  के  रूप  में  sad  धनराशि  का  भुगतान  कर  दिया  है  जो  उन  मशीनों  के

 मूल्य  के  लगभग  बराबर  है  ;

 क्या  इन  मद्य ोन ों  और  संगणकों  का  उनको  प्रो  क्षमता  के  अनुसार  उपयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  और  इस  कारण  लाखों  रुपयों  को  हानि  हुई  है  और  रोज़गार  क्षमता  पर

 विपरित  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 क्या  इन

 उरी

 नी  को
 खरीदने

 में  गम्भोर  अनियमितताओं  को  जानकारों  भो  सरकार

 को  मिली
 हैं

 ;

 यदि  ai,  a  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कायंवाहो  को  जा  रहो

 हैं  जिससे  अपव्यय  न  हो  ?

 से  1400 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  ने  आई०  बो०  एम

 अनुक्रम  के
 कुछ

 संगणक  किराये  पर  लिये  एसे  संगणक  केवल  सरकार  दवारा  प्रदत्त

 दूयोगिक
 लाइसेंस  को  wat  के

 अनुसार
 आई ०  बो ०  UHo  दवारा  किराया

 पर  या  पूर्णतया
 बंच  कर  सप्लाई  किये  जाते  हूँ  और  ये  नवोदित  मशीनें  होतो  ये  मशीन  अलाभकर  नहीं
 >  |  इन

 संगणकों
 के  लिये  दिये  जाने  वाले  किराये

 आई०
 बो०  एम०  के  सभो

 ग्राहकों
 के  लिए  समान  विभिन्न  दृष्टियों  इन  मशोनों  को  पूर्णतया  खरीदने  को  बजाय  किराये

 पर  लेना  बुद्घि मना पूर्ण  समझा  गया  था

 जो  नहीं  ।

 और  रन  नहीं  ये  ama  किराये  पर  हैं  ।

 चबवा  को  खपत  म  कमों  करन  का  प्रस्ताव

 2005.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 चर्बी  को  खपत  में  कमो  करने  और  राज्य  अमरीका  पर क्या  सरकार

 इसके  आयात  के  लिए  निर्भरता  को  कम  करने  के  प्रइन  पर
 विचार  ,

 कर
 रहो

 क्या  कास्टिक  सोचा  को  कमो
 ्  उसको

 कोमल
 ये

 वृद्धि  के
 कारण

 ही  भारत

 के
 बाजारों  में  साबुन  नहीं  मलता  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  बार  क्या  कार्यवाही  at  गई
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 5
 1896  )  लिखित  उत्तर

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  शज्यमंत्री  क्क्०  आर०  :  सरकार

 ने  धन्नजय  किया  है  कि  संगठित  क्षेत्र  द्वारा  निर्मित  किए  जाने  वाले  साबुन  के  लिए  चर्बी
 कौ  और  आयात  करने  को  इजाजत  नहीं  दो  जाएगा

 वर्ष
 .

 1974  के  gait  में  संगठित  क्षेत्र  दवारा  साबुन  के  किए  गए  उत्पादन

 में  कु  छ  कमी  हो  गई  थी  |  इंडियन  aga  एण्ड  टायलेट रोज़  ded  एसोसियेशन  ने  बताया
 था  कि  साबुत  के  अलाभ कारों  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वे  प्रचलित  उच्च  मूल्य  पर
 तेल  को  पर्याप्त  मात्राएं  खरोद  करने  में  असमर्थ  थे  ।

 साबुन  के  मूल्यों  पर  औपचारिक  19  1974  से  पहले

 लागू  साबुन  को  सभो  किस्मों  पर  से  इस  wa  पर  हटा  लिया  गया  है  कि  उद्योग  का

 संगठित  क्षेत्र  उत्पादन  को  अनुकूलतम  अर्थात  विगत  फोन  वर्षों  से  सब  से  अधिक  स्तर
 ह

 तक  बढ़ा  दे  तथा  नहाने  वाला  *जनता  साबुन  का  उत्पादन  करें  जिसको  100  ग्राम  को

 सींकिया  उपभोक्ता  को  1.00  रुपय  से  1.05  eat  तक  को  कोमल  पर  दिया  जाएं ।

 राजस्थान  को  अधिक  मात्रा  में  डीजल  तेल  का  आबंटन

 2006.  श्री
 श्रीकिशन  मोदी :  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 ्

 क्या  राजस्थान  को  अधिक  मात्रा  में  डोजल  तेल
 का

 आबंटन  करने  के  लिए  राज्य

 सरकार  ने  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि
 at,  तो  इसਂ  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 (7)  1974  तक  राजस्थान  को  कितना  डोजल  तेल  fear  गया  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  पी०  :  से

 ati  डोल  तेल  को  सप्लाई  इस  समय  निर्बाध  है  और  इसके  लिए  राज्यवार

 कोटे  निर्घारित  नहीं  किए  जाते  ।  राजस्थान  को  मांगों  को  पूर्ण  रूप  से  पुरा  जाता

 है  और  तेल  कम्पनियों  दवारा  सप्लाई  अपेक्षित  मात्रा  तक  बढ़ा  दो  गई  डोल  को  सप्लाई

 के  आंकड़े  राज्यवार  आघार  पर  नहीं  बनाये  जाते  हैं

 प्रयोगशाला  एक्स-रे  तकनीशियनों  और  ड्रामों  आदि  के
 संशोधित  वेतनमान

 में  वेतन

 का  पुनर्निर्धारण

 2007.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  ta  मंत्री  रहे  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रयोगशाला  एक्स-रे  इसरी  और  नर्सों

 के  वेतन  का  संशोधित  वेतनों  में  निर्धारण  करते  समय  इन  श्रेणियों  के  दर्ज  और  वेतनमानों

 में  तीसरे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  के  अलावां  कुछ  परिवर्तन  किये  जाने  के  प्रश्न  पर

 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  ar  और

 उ
 ie यदि  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (aa  बूढा  .  से  रेलों  पर  प्रयोगशाला

 एक्स-रे  gad  और  नसों  वेतनमानों  में  तीसरे  वेतन  आयोग

 द्वारा  की  गयो  सिफारिशों  के  अतिरिक्त  संशोधन  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है
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 Written  Answers  Agrahayana  5,  1896  (Saka)

 गोला  में  औद्योगिक  एककों  को  भट दी तल  की  सप्लाई

 08.  श्री  परषोत्तम  काकोडकर  पटो लियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि  गोआ  में  प्रतिष्ठित  उपभोक्ताओं  और  औद्योगिक  एककों  को  भट्ठी-तेल  देने

 के  लिए  क्या  प्रक्रिया  निर्धारित  at  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  भट्टी के  तेल में  उप  मंत्री  सी०  पी०  :
 के  स्थायी  उपभोक्ताओं  को  इस  तेल  की

 सप्लाई
 करने  वालों  कंपनियों  से  सप्लाई  प्राप्त  करने

 की  हकमारी  सप्लाइयों  करने  में  1973  में  माल  उठाय  जाने  को  मात्रा के  आधार

 पर  33  प्राथमिकता  गले  उद्योगों  पर  10  प्रतिशत  की  कटौती  तथा  अन्य  उद्योगों के  मामले  में  20

 प्रतिश्त  को  कठौता  को  जात  अन्य  अतिरिक्त  मात्रा  को  आवश्यकताओं  के  लिए  प्रार्थियों

 को  भट्ट के  को  स्थायी  समिति  की  आवंटन  जो  तकनीकों  बिक्री  महे

 निदेशक  तथा  सचिव  के  नेतृत्व  में  कार्य॑  करता  के  पास  आवेदन-पत्र  भेजने  होते

 समिति  के  अनुमोदन  के  पश्चात्  तेल  कम्पनियों  को  अतिरिक्त  मात्रा  को
 सप्लाई

 जारी  करने

 के  लिए
 आवश्यक

 अनुज्ञप्ति  दी  जाती  है

 लघु  एककों  तथा  राज्य  जो
 क्सी  केन्द्रीय  समर्थक

 प्राधिकरण  के  साथ

 1-7-  1974 कते  नहीं  की  आवश्यकताओं  को
 पूरा

 करने  के  लिए  राज़्य  सरकारों  को

 से  प्रबंध  कोटे  दे  दिये  गए  इस  कोटे  के
 आवंटन  gg

 राज्य
 सरकारों

 को  ही  स्वयं  आवश्यक

 करनी  होती  गोआ  को  इस  कायें  हेतु  वर्तमान  ag
 के  लिए  4738  किलोलीटर

 का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 कम्पनियों  द्वारा  मागं दर् धी  निर्देशों  क्र  उल्लंघन

 2009.  श्री  अरबिन्द  एस०  पटेल

 श्री  बे कारिया

 क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  क्रि
 :

 क्या  मैनेजिंग  और  पूर्णकालिक  निदेशकों  को
 देय

 पारिश्रमिक  के  बारे  में  अगस्त

 1972  में  ard  किये  निर्देशों  ar  किसी  पब्लिक  लिमिटेड  पूरक
 किल नो सश  a  प्  al

 पनी  अबवा  प्राइवेट  लिस्टेड

 कम्पनी  ने  उल्लंघन  किया  है  और

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 अगस्त न्याय  और
 कम्पनी

 कार्यालय  म  उप  मंत्री  बेद व्रत
 :

 1972  में  प्रेषित  मार्ग  दर्शक  केन्द्रीय  सरकार  gar  लिमिटेड  कम्पनियों  oat

 उन  प्राइवेट  लिटिल  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  सहायक  के

 पूर्णकालिक
 निदेशकों  व  को  दिय  जाने  वाले  न्यूनतम  पारिश्रमिक

 के
 अनुमोदन

 आवेदन-पत्रों  पर  कार्यवाहियां  करते  अपनाये  जाने  वाली  नीति  से  सम्बन्धित  हैं  aa:

 इन  मार्गदर्शक  नियमों  का  कम्पनियों  दवारा  उल्लंघन  का  प्रश्  उत्पन्न  नहीं  होती ं।

 उत्पन्न  नहीं  ।
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 6  1974  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  में  डीजल  और  fact  के के  तेल  की  कमी

 2010.  अनादि  चरण  दास :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग  क

 क्या  पिछलों  तिमाही  के  दौरान  उड़ीसा  में  डीजल  और  मिट्टी  के  तेल

 अत्यधिक  कमी  रही  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 (a)  राज्य  के  सिए  निर्धारित  की  सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ato  पी०  :  गल  तान  मासो  में

 उड़ीसा  में  पेट्रोल  और  डीजल  आयल  की  अत्यधिक  कमी  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 इसको  खत  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  आवंटित  मिट्टी  तेल  के
 '  कोटे

 में  कटौती  कर  दो  गई  यह  सम्भव  है  कि  इससे  कतिपय  क्षेत्रों  में  मिट्टी  के  तेल  का

 अभाव  बढ़  गये  हो  |

 और  इस  महीने  मिट्टी  बेतेल
 के  लिए  राजकोट  He  की  कटौती  को

 उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  कम  कर  दिया  war  कुछ  महीने  कटौती  की  जो  सीमा  बढ़ाकर

 30  प्रतिशत  am  कर  दी  गई  थी  GA  अब  घटाकर  खपत  में  कुल  मिलाकर  केवल  लगभग

 10  प्रतिशत  तक  ही  बचे  करने  का  लक्ष्य  निहित  था  पुरकारों  को  पहले  ही  सलाहें

 दी  जा  चुकी  है  कि  राज्य  सरकार  मिट्टी  के  ठेल  को  जमाखोरी  या  कालाबाजारी  के  खिलाफ
 उचित  ata  और  मिट्टी  के  तेल  की  वितरण  प्रणाली  को  प्रभावशाली  बनाए ं।

 तेल  कम्पनियों  को  अपने  नोटों  के  अनुसार  राज्यों  को  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  अपने  डिपुओं  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  साल  एकत्र  करने  की  सलाह  दी  जा  चुकी

 कम्पनी  विधि  ate  हारा  विशेष  लेखा-परीक्षा  करा  आदेश  दिया  जाना

 2011.  श्री  जकारिया  कया  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  कम्पनी  विधि-बोझ  ने  कम्पनी  अधिनियम  1956  की

 धारा  कें  अधीन  कितने  मामलों  में  विशेष  लेखा-परीक्षा  का  आदश  दिया  और

 उसका  क्यां  परिणाम  निकला  ?

 1973-74  के  मध्य fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  उप-मंत्री  बशारत  बरुआ  )  :

 कानों
 विधि-बोझ

 में  निम्वांक्रित  कम्प्रनियों  के  लेखे को  परिशिष्ट  लेखा-परीक्षा  के  आदेश

 दिये  हूँ  :--

 (1)  रबड़  ag

 (2)  अमृतसर  शुगर  ga  fo 3

 इनको  fae  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं
 ।
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 Written  Answers  November  26,  1974

 मसस  बर्मा  शोल  और  काल टेक्स  द्वारा  विदेश  भेजा  गया  धन

 2013.  श्री  नवल  किशोर  fag:  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  छपा
 करेंगे  कि

 वर्ष
 1973  के  दौरान  और  at  1974  में  31  अक्तूबर  तंक  मेसर  बर्मा  शेल

 और  काल टेक्स
 द्वार  मुख्यालय  सेवा  और  रायल्टी  ial

 के  अन्तर्गत  कुल  कितनों  धनराशि  विदेशों में  भेजी  गई  ;  अं

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  में  भेजी  जाने  वाली  धनराशि  को  कम  करने  के

 लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं
 ?

 1973  एवं  1974 पेट्रो  लियम  और  रसायन
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  सी०  पी०
 :

 के  लिए
 इनृकूशीषं को

 के  अभी  तक  कोई  धन सशि  वापिस  नहीं  भेजी  गई

 भारत  में  आवश्यक  सेवा  तथा  इसकी  अनुपलब्धता  अथवा  कमी  के  आधार  पर

 पहले  ली  गई  स्वीकृति  के  मामलों  में  ही  केवल  धन  बाहर  भेजने  की  अनुमति  दी  जायेंगी

 अपर  इण्डिया  एक्सप्रेस  की  घटना

 2014.  श्री
 विश्वनाथ  झंझुनवाला :

 श्री  क्‌०  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि ॥

 क्या  31  1974  को  इलाहाबाद  के  निकट  इण्डिया  एक्सप्रेस  की

 दुर्घटना  में  जो  ब्यक्ति  मरे  उन  सब  की  लाशों  की  शिनाख्त  कर  लो  गई  है

 कितने  मामलों  में  मुआवजे  की  राशि  के  लिए  दावा  प्रेम  नहों  गया  है  ;

 मत  व्यक्तियों  के  वैध  उत्तराधिकारियों  को  सुचना  देने  के  लए  क्या  कार्यवाही
 की  जा  हैं  ;  और

 घायल  व्यक्तियों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  गई  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  faz)  जी  नहीं  ॥

 )  अभी  तक  क्षतिपूर्ति  का  कोई  दवा  पेश  नहीं  किया  गया
 है

 ।

 जहां
 तक  सम्भव  हुआ  मूत  और  गम्भीर  रूप  से  घायल  व्यक्तियों  के  निकटतम

 रिश्तेदारों  को  तार  दवारा  खबर  कर  दो  गयी  थी  ॥

 घायल  व्यक्तियों  को  अनुग्रह  के  रूप  में  10,400  रु०  का  भुगतान  कियां  गया  zt

 घायल  व्यक्तियों  को  तुरन्त  चिकित्सा  सहायता  गयी  और  पोषक  पेय  पिलाया  गया

 पंजाब  में  बिना  चौकीदार  ata  फाटक

 2016.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 a

 पंजाब  राज्य  में  कुल  कितने  बिना  चौकीदार  वाले  फाटक  हैं
 ;

 और

 यदि  तो  ऐसे  फाटकों  sie  नताओं  बचने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई
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 5
 अग्रहायण

 1896  )  लिखित  उत्तर

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  पंजाब  राज्य  में  बिना  चौकीदार  लाले

 1,231  समपार  हैँ  ।.

 बिना  वाले  समपारों  पर  होने  वाली  दुर्घटनाओं  की  संख्या  कम  करने

 लिए  निम्नलिखित  निवारक  उपाय  किये  गये  हैं  :--

 (1)  रेलवे  लाइनों  को  सावधानी  पुर्वक  पार  करने  के  लिए  चेतावनी  देने  के  लिए  रेल

 पथ  के  दोनों  भोर  रेल  सीमा  के  भीतर  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  के  पहुंचे

 मार्गों
 पर

 मुख्य  ere  पर  बोड़ਂ  लगाये  गये  हैं  ।

 (11)  रेल  पथ  के  साथ  सी०  टी ०  बोड़ें  लगाये  गये  हैं  जिनमें  ड्राइवरों  को  आदेश  दिये

 गय  हैं  कि  समपार  के  पास  पहुंचने  पर  सीटी  बजा  कर  समपारों  पर  पहुंचने  वाली

 गाड़ी के  बारे  में  सड़क  पार  करने  वालों  को  चेतावनी  दें  ;

 (iit)  जहाजरानी  मंत्रालय  और  परिवहन/राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 चौकीदार  वाले  सभी  समपारों  के  पहुंच  मार्गों  के  लिए  सड़क  चिन्हों  की

 व्यवस्था  करें  ;

 (iv)  राज्य  सरकारों  ने  मोटर  वदन  अधिनियम  के  अंतगर्त  ऐसे  कानून  बनाये  हैं  जिनमें

 ड्राइवरों  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  बिना  चौकीदार  वाले  सभी  समपारों  पर

 सभी  वाहनों  को  थोड़ा  देर  के  लिए  रोक  दें  और  यह  पता  लगाने  के  बाद  कि

 रेल  पथ  दोनो  और  से  साफ  तब  रेलवे  लाइन  को  पार  करे ं;

 (४)  सड़क  उपयोगकर्ताओं  में  संरक्षा  चेतना  जाग्रत  करने  के  लिए  शेक्षणिक  अभियान

 ama  गये  हैं  और  इसके  लिए  स्व चल  Tea  संघो  से  अपोल  क्षेत्रीय  भाषाओं

 में  पुलिस  अधिकारियों  के  माध्यम से  तेज  चलने  वाले  वाहनों  के  मालिकों
 पर्चों  बीट  और  सिनेमा  स्लाइडों  आदि  के  माध्यम  से  प्रचार

 wa  उपाय  किये  गये  हैं

 इसके  जिन  समपारों  पर  सड़क  और  रेल  यातायात  दोनो  अधिक  और/या

 दृश्यता  सीमित  है  एसे  समपारों  आवधिक  यातायात  गणना  के  आधार  पर  चौकीदार

 वाले  समपारों  में  बदल  दिया  है  ह  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  राज्य

 सड़क  प्राधिकरण  के  अनुरोध  पर  उन्हें  चौकीदार  वाले  समपार  बना  दिया  जाता
 है

 ।

 केरल  में  यात्री  गाड़ियों  को  डीजल  इंजनों  से  चलाया  जाना

 2017.  श्री  बं या लार  रवि  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि :

 नयी
 क्या  सरकार  का  केवल  राज्य  में  और  अधिक  नाला  गाड़ियों  को  डोजल  इंजनों

 से  चलाने  at  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  किन-किन  रेलगाड़ियों  को  डीज़ल

 इंजनों  से  चलाने  का

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  फिलहाल  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 Written  Answers  Agrahayana  5,  1896  (Saka)

 Extraction  of  Oil  or  Gas  From  Lime-Stone  Layers  in  Madhya  Pradesh

 state  1
 2018.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to

 (a)  whether  there  is  a  possibility  of  availability  of  oil  or  gas  from  lime-stone  layers
 found  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Dy.  Minister  in  Minisiry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  P.  Majhi)  :  (a)  &
 (b)  No  oil  and  gas  deposits  have  so  far  been  discovered  in  the  lime-stone  layers  of  Ma-

 dhya  Pradesh.

 Enquiry  Committee  to  Check  Ticketless  Travelling  by  Workers  of  Political  Parties

 2019.  Shri  Dhan  Shah
 Pradhan

 :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Members  of  Parliament  belonging  to  opposition  parties  have  requested
 the  Government  to  constitute  an  Enquiry  Committee  which  can  check  whether  the  workers
 participating  in  the  rally  organised  by  any  party  are  travelling  without  tickets  in  train;

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  १  and

 (c)  whether  Government  propose  to  accept  this  propesaland  if  not,  the  objections
 there  to

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  No  such
 ‘request  has  been  received  by  this  Ministry  So.

 far.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise,

 इंजीनियरिंग  जयपुर  डिवीजन  के  रेल  कर्मचारियों  की  छंटनी  से

 qq  सम् वर्ग  समीक्षा

 2020.  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  tad  के  जयपुर  डिवीजन  में  इंजीनियरिंग  विभाग  के  कितने  कर्मचारियों

 की  छंटनो  की  गई  है  तथा  छँटना  के  नोटिस  दिय  गये  हैं

 क्या  छंटनी  के  निर्णय  से  ga  रेलवे  मंत्रो  ह  आश्वासन  अनुसार  सम् वर्ग  समीक्षा

 की
 गई  है  ;

 क्या  फालतू  श्रमिकों  को  अर  a  विभागों  में  खपने  की  संभावना  पर  विचार  कियां

 गया  था  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  पश्चिम  निकले ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  किसी  नियमित  कर्मचारी  की  छंटनी  नहीं

 की  गयो  17  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  गया है  और  40  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नोटिस

 faq  गय  2  |

 संवर्ग  को  स्थिति  की  समीक्षा  की  aa  थी  लेकिन मितव्ययता  के  परिणामस्वरूप
 >

 निर्माण कार्यो  की  कमी  के  कारण  उग्र  रखने  के  लिए  कोई  जगह  खाली  नहीं  थी

 और  उनके  लिए  कोई  खाली  जगह  उपलब्ध  नहीं  थी  क्योंकि  मितव्ययता
 यान  सभी  विभागों  पर  लागू  होता  है  ।
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 AIS artery  उ  च्च्छा जोग  को  3 पश्च  नम्य  र ह  अ
 को

 firers  में  लेने
 का

 प्रस्ताव

 भा 2021.  श्री  सरदीश  राय  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसाय  |  aa  य सना  हे  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  समस्त  औषध  उद्योग  को  अधिकार  में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है
 ba

 आर

 यदि  तो  तत् सम्बन्धों  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क  ०  आर०  :  और
 ठित  क्षेत्र  में  तथा  लघु  क्षेत्र  में  2300  औषध  उत्पादक  एकक  हैं  जो  औषध  और  भेषज  के  निर्माण  काय
 में  लग  हुए  है  ।  उपरोक्त  में  से  36  एककों  में  50%  से  भो  अर्धिक  की  विदेशी  साम्य  ga
 लगी  हई  है  ।  देश  में  में  लगभग  50  करोड़  रुपये  को  औषधियों  को  उत्पादन  किया  जाता

 है  जिसमे  से  18  करोड  रुपये  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  होता  है  ।  देश  में  निर्मित  सु न्र योगों
 का  अनुमानित  मूल्य  360  करोड  रुपय  का  है  ।  ः व्षं  1972-73  में  औषध  सुत्र योगों  के

 दन  में  सरकारी  क्षेत्र
 की

 लगभगਂ  8%  को  हिस्सेदारी  विदेशो  अर्थात्‌  वे  कम्पनियां

 जिनके  50%  से  अधिक  की  विदेशों  साम्य  पूजो  लगों  हुई  है  का  साझेदारी  लगभग  50%,  है
 तथा  प्र पुंज  औषधियों  के  लिए  वह  33%  है  ।  फरवरी  1973  में  घोषित  औद्योगिक  लांईसेसिंग
 होती  के  अनुसार  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  को  उस  उद्योग  सूचि  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 है  जिसमें  अधिकांश  पूंजी  नि बेश वालो  विदशी  कंपनिया  तथा  बड़े  घराने  की  कंपनियां  भी  भाग

 ले  सकती  है  सरकारी  क्षेत्र  में  औषध  उद्योग  के  विस्तार/विविधीकरण  gq  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रारुप  में  70.0  करोड  रुपये  की  व्यवस्था  कर  ली  गई  हैं  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  set  में  औषध  सुत्र योगों  के  उत्पादन  को  500  करोड

 रुपये  तक  तथा  प्रपूंज  औषधियों  के  उत्पादन  को  150  करोड  रुपये  तक  बढाने  को  परिकल्पना
 है  |

 संसद्‌  समिती  जो  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारुप  के  oats  सामाजिक

 शिक्षा  जनशक्ति  योजना  तथा  जन  संख्या  होती  को  जांच  कर  रही  है ने  औषध  उद्योग  के  बारे  में

 निम्नलिखित  सुझाव  दिए  है

 नियंत्रण  एवं  गुणवत्ता  को  सुनिश्चितता  करने  हेतु  औषध  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाना

 सरकार  ने  श्री  जय सुखलाल  हाथो  को  अध्यक्षता  में  एक  समिति  की  स्थापना  को  है  जिसकी  अन्य  कार्यों

 के  साथ  एक  निम्नलिखित  काय  भी  है

 माह  औषधों  तथा  सूत्र योगों  के  निर्माण  और  अनुसंधान  एवं  विकास  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  को  नेतृत्व
 करने  की  स्थिति  में  लाने  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  आओऔवइयक  उपायों  को  सुझाव  0.0

 सरकारी  कारखानों  में  औषधियों  का  उत्पादन

 2022.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  अपने  औषधि-उद्योग  द्वारा  कितने  प्रकार  की  औषधियों  का  उत्पादन  किया  जा

 और

 प्रत्येक  एकक  द्वारा  उत्पादित  औषधियों  का  नाम  क्या  है  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्‌०  आर०  :  और

 योग  और  सरकारी  क्षेत्र  एककों  तथा  स्वामित्व  प्राप्त  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्मित  प्रमख  औषधियों  के  नाम

 दिखाने  वाला  एक  विवरण  पत्र  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 1.  भारतीय  औषध  तथा  भेषज  लि०

 एन्टीबायटिक्स  ऋषिकेश

 पेन्सिलिन  तथा  उसके  लवण

 स्ट्रेपटोमाइसिन  सल्फर

 टेट्रासाइकलिन

 आक्सीट्रेसा  इसलिए
 '

 नीस्टाटिन

 संश्लिष्ट  औषध  हैदराबाद

 1.
 परा  कनी टी डाइन

 फ  नोटिस

 सल्फागियानीडाइन

 सल्फाडीमीडा इन

 ब  कज सच  ऑफ

 6.  सलासिल  तथा  उसके  सोडियम  लवण
 d

 विटामिन  बी०  1

 विटामिन बी  ०  2  -

 फ Ut  लक  एसिड

 10.  सोडियम  पी  ०  To  एस०

 1].  एनललाजिन

 12.  एमीडोपी  रिन

 13.  फास्फेट  तथा  सिगरेट

 14.  निकोटीनामाइड

 15.  पैरासीटामोल

 16.  पोल  सल्फास  टा  मा  इक

 17.  फेनावारवीटोन  तथा  उनके  सोडियम  लवण

 18.  थियासेटाजोन

 19.  सल् फा मेथी  जोलਂ

 20.  एसीटाजोल-मा  इक

 21.  सोच  एस् कार वेट
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 (2)  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पिप्परी  |

 पेन्सलिन

 .  स्ट्रेपटोमा
 a

 इचऋ

 हेमीसिन

 अगर  फिया  जिन

 maa बान एन्थोनी

 6  विटामिन  सो

 (3)  सरकारो  ओपियूम  तथा  अल्कालाइड  गाजीपुर  तथा  सरकारी  ओपियम  फैक्टरी  नीमच  ।

 कोलाइन  तथा  उसके  लवण

 2.  मोर फाइन  तथा  उसके  लवण

 3.  डियोनाइन  आइ०  पी०

 4.  TAT  लवण

 Se  वराइन  TAT  लवण

 कोटाराइन  हैडो

 थैले न

 पड़ाव  राम

 9  ओपीडी  पाउडर  तथा  केक

 10  क्रायमटाीपाइ

 केन्द्रीय  अनुसंघान  संस्थान  कसोली  |

 सेरा  तथा  वैक्सीन

 दक्षिण  रेलवे  के  अखाद्य-सामग्री  विक्रेताओं  से  ज्ञापन

 2023.  श्री  जगदीश  भटट डा चाय  :  क्या  रल  मंत्री  aa  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  खादी-सामग्री  विक्रेताओं  से  सरकार  को  कोई  शासन  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  ai,  तो  उसमें  उल्लिखित  बातों  का  ब्यौरा  क्या  है  ।  और

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेल  मंत्रालय मे  उपमंत्री  बूटा  fag) :  (#)  माननीय  सदस्य  का  आशय  दक्षिण

 रेलवे में  विभागीय  खानपान
 इकाइयों  दुबारा  काम

 में  लगाये  गये  कमीशन  पर  काम  करने  वाले  खोमचे  वालों
 से  उनकी  ओर  से  अभ्यावेदन  मिले  थे  ।
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 अभ्यावेदन  को  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  (i  )  कमीशन  पर  काम  करने  वाले

 खोमचे  वालों  को  नियमित  रेल  कमंचारो  के  रूप  में  समाहित  (il)  नियमित  कमंचारो  के  रूप

 में  समाहित  होने  तक  नैमित्तिक  श्रमिक  के  रूप  में  नियुक्त  करना  (11)  यात्रा  भत्ते  का  (iV)

 मुफ्त  वर्दी  को  सप्लाई  और  (४)  दक्षिण  रेलवे  पर  कौन  को  दरों  में  वृद्घि  और  सभी  रेलों  पर

 दन  को  समान  दरें  निर्धारित  करना  |

 दक्षिण  रेलवे  पर  कौन  पर  काम  करने  वाले  खोमचे  वालों  को  देय  कोने  की  दरों  में  हाल

 ही  में  वृद्घि  की  गयो  है  ।

 बाको  मांगों  पर  विचार  किया  गया  है  लेकिन  उन्हें  मंजूर  करना  सम्भव  नहीं हो  सका  है  ।

 लघु  sare  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  संबंधी  प्रस्ताव

 2024.  श्री  भान  सिह  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  2

 (#)  क्या  उधर  संयंत्रों
 के

 बजाय
 च

 ira  कारखानों  की  बिजली
 उपलब्ध  किये  जाने  के  कारण

 और हावरा  सयंत्र  लगातार  बन्द  हें  ;

 क्या  ऐसो  रीति  में  देश  में  लघु  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  सरकार  की  विचार  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  के०  आर०  :  बिगुलों  को

 व्याप्ति  तथा  अनियमित  सप्लाई  के  कारण  उर्वरक  उद्योग  कुछ  स्थानों  में  कठिनाई  का  सामना  कर  रहा  है

 हालांकि  औद्योगिक  प्रयोगकर्त्ताओं  में  से  इस  उद्योग  को  समग्र  रूप  से  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 एसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  1

 नागपुर  डिविजन  के  अन्तगंत
 तोड़-फोड़

 की  गतिविधियों  में  अन्तगंस्त  न  होने  वाले  कर्मचारियों

 के  मामले

 2025.  श्री  घामकर  :

 श्री  बसन्त  साठे  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नागपुर  डिवोजन  में  एसे  कर्मचारियों  की  संख्या  कितना-कितनी  है  जिनकी  सेवा  में  व्यवधान

 डाला  गया  जो  केवल  एक  fer  अनुपस्थित  रहे  तथा  जो  तोड़-फोड़  को  गतिविधियों  में  शामिल  हुए  ;

 क्या  से  उन  कर्मचारियों  की  सेवाओं  में  भी  व्यवधान  को  अब  तक  समाप्त  नहीं  किया

 या  है  जो  तोड़-फोड़  को  गतिविधियों  में  ञाभिल  नहीं  थे  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  काय  वाही
 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  हि. संप्रालय स
 में

 उपमंत्री
 (eft  बूटा

 मध्य  और  दक्षिण
 पूर्व  रेलों

 के  केवल  नागपुर
 मंडलों  का  विवरण  संलग्न  हैं  ।
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 3

 से  (4)  यह  सच  है  फि  कुछ  te  कर्मचारियों  का  सेवा
 भंग  अभी  तक  माफ  नहीं  किया  गया

 है  जो  तोड़-फोड़  में  शामिल  नहीं  थे  दस  ar  कारण  यह  2.0  सेवा-भंग  तो  अवध  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण
 हो  हो  जाता  है  और  इसका  माक  व  तना  wea  ह  प्रभावित  फर्म  चारो  दुबारा  दिए  गये  व्यक्तिगत

 के  गुण  दोष  पर  rae  करत  है  ।  उसके  अभ्यावेदन  पर  विचार  किया  जाता  है  और
 के  आधार  पर  सक्षन  प्राधिकारों  राष्ट्रपति  को  और  से  इस  सम्बन्ध  में  क्षमा  प्रदान  करता  है  जब॑  करो

 के  वासियों  से
 अपोल  प्राप्त  होतो  है  तो  सक्षम  प्राधिकारी  ६र  मामले  पर  तत्पर तपु वक  विचार  करता  है  ।

 यहं  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  ।

 विवरण

 नागर  मंडल

 मध्य  रेलवे  दक्षिण  qa
 रेलवे

 172  2,187 (1)  जिन  कंचा  रियों
 को

 सेवा  भंग  हुई  उनको  संख्या

 (ii)  एक  दिन  अनुपस्थित  रहने  वाले  करें चा  रियों  को  संख्या  ,  e  60  491

 —
 (iii)  तोड़फोड़  में  afaa  तमंचा  रियों  की

 पता
 कोई

 हीं

 ans  नहीं

 उड़ीसा  को  मिट्टी  के  तेल  का  नियतन

 2026.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री
 रहे

 बताने  की  करेंगे

 कि

 उड़ीसा  राज्य  को  जनवरी  से  1974  के  बोच  महो नेवार  मिट्टी  के  तेल  का  कितना

 नियतन  किया  गया  ;

 यह  सप्लाई  राज्य  को  आवंटित  कोटे  के  अनुसार  को  गई  है  ;  और  ..

 क्या  राज्य  सरकार  को  ओर  से  इस  कोट  में  वृद्घि  करने  का  als  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  और  एक

 जिसमें  जानवरो  से  1974  तक  उड़ोसा  को  किए  गए  आवंटनों  तथा  मिट्ट  के  तेल  की

 भेजो  गई  मात्राओं  का  सम्बन्ध  संलग्न  है  ।

 विदेशों  मुद्रा  को  सीमित  उपलब्धि  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  भारी  बुद्घि  होने  के

 मिट्टी  के  तेल  के  कोटे  में  वृद्घि  करने  के  संबंध  राज्य  सरकार  से  प्राप्त
 हुए

 को  पुत्र  रूप

 से  पुरा  नहीं  किया  गयां  था  मिट्टी  के  तेल  को  सप्लाई  को  स्थिति  तथा  उपलब्धि  पर  निसार  करते

 हुए  राज्य
 को  तदर्थ  आधार  पर  मिट्टी  के  तेल  को  मात्राएं  भेजो  गई  थी  ।
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 Written  Answers  November  26,  1974

 विवरण

 जनवरी  74.8  नवम्बर  74  तक  उड़ोसा  राज्य  को  मिट्टी  के  तेल  का

 iia

 गई  माता

 आवंटन  प्रेषण महीना  तदर्थ  कुल
 आवंटन

 जनवरी  "74  a  6,188 4,379  4,379

 (15%  कटौती

 फरवरी  74  4,570  4,570  7,063

 (20%  कठौतीਂ  )

 74  4,752  4,752  5,069

 (15%  कठौत  )

 अप्रैल '  74  4,  143  400  4,543  6,125

 (20%  कटौती  )

 मई '  74  4,188  4,188  5,782

 (20%  कटौती  )

 3,850  894  4,744  4,420 जून '  74

 (  30%,

 जूलाई '  74  4,038  4,038  5,166

 (  30%  कटौती

 अगस्त  74  3,925  1,500  5,425  3,409

 (30%  nett

 सितम्बर
 '

 74  4,800  शाका  4,800  3,962

 (20%  कठौती )

 4,750  4,750  4,153 अक्तूबर
 '

 74

 नवम्बर '  74  5,653  ध  5,653  उपलब्ध  नहीं

 कोरवा  तथा  पारादीप  में  उर्वरक  संयंत्र

 "2027.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यहं  बताने  को  कृपा  करेंग

 कि

 कोरवा  sacs  संयंत्र  को  वर्तमान  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  और  इस  परियोजना  की

 अन्विति  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  रहे  हैं  ;  अं

 कोरवा  और  पारादीप  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  विदेशी  सहायता  मांगी  गई  है  तथा

 अब  तक  कितनी  प्राप्त  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  के०  ATTo  :  कोरवा  स्थित

 कोयले  पर  आधारित  प्रायोजना  कार्यान्वयन  के  आरंभिक  चरणों  पर  और  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए

 कुछ  प्रारंभिक  कार्य  किए  गए  है  ।  पारादीप  में  उवरक  प्रायोजना  की  स्थापना  का  सिद्धान्त  रूप  में

 मोहन
 कर  दिया  गया  है  परन्तु  उसका  काय  अभी  तक  आरंभ  नहीं  हुआ  है  |

 इन  दोनों  प्रायोजनाओं  के  लिये  वित्तीय  सहायता  के  अपनाये  जाने  वाले  पेटन  के  बारे  में  अभी

 तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |
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 5  अग्रहायण  1896  )  लिखित  उत्तर

 Conference  of  Oil  Exporting  Countries  in  Vienna

 2028.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  oil  exporting  countries  in  their  conference  held  in  Vienna  on  the  {2th
 Sept  ember  have  announced  that  no  cut  will  be  effected  in  the  prices  which  has  been  increa-
 sed  by  them  by  300  per  cent  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  C.  Majhi  :
 (a)  and  b)  The  gist  of  the  decisions  taken  after  the  meeting  of  the  OPEC  held  in  Vienna
 on  the  2th  September,  1974  relating  to  prices  is  given  below

 Posted  prices  were  frozen  for  the  fourth  quarter  of  1974.  The  posting  for  the  marker
 crude,  34°  API  Arabian  Light  therefore  remained  at  $  11.651/barrel.

 With  effect  from  {st  October  1974  tax  and  royalty  rates  on  the  companies  equity  crude

 (40  percent  of  production)  will  be  raised  in  such  a  way  as  to  bring  about  an  increase  of
 33  cents  a  barrel,  or  3.5  percent,  from  $  9.41  /barrel  to  $  9.74/  barrel  on  weighted  average
 of  government  take)  i.e.  tax  plus  royalty  on  40  equity  oil  and  60  percent  government  crude
 at  the  market  price  of  93-94.8  of  postings) to  compensate  for  inflation  in  the  industria-
 1566  countries.  This  will  entail  an  increase  in  the  royalty  rate—from  14.5%  in  most  OPEC
 countries—to  16.67%,  and  arise  in  the  tax  rate  in  the  majority  of  member  states  from  the

 prevailing  55.%  up  to  65.75%.

 The  decisions  mentioned  above  can  be  interpreted  in  different  ways.  Recently  the

 foreign  oil  companies  have  increased  the  price  of  crude  oil  imported  by  them.  A  clear

 picture  will  emerge
 only

 after  the  next  meeting  of  OPEC  to  be  held  on  December  12,  1974.

 गले की  तथा  त्रिपुरा  में  कुओं  से  तेल  का  उत्पादन

 2029.  श्री  पी०  गंगादेवी  :

 रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 कपा  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आसाम  स्थित  गलेकी  में  हाल  हीਂ  में  एक  कुएं  में  तेल  का  पता  लगा है  ;

 यदि  तो  इस  कुएं  से  देश  के  अन्य  कुओं  के  20  ट॑  न  दैनिक  उत्पादन  की
 तुलना

 में  कितना

 तेल  प्रति  दिन  जा  सकता  है  ;

 क्या  त्रिपुरा  में  खोदे  गय  कुओं  से  तेल  के  उत्पादन  के  बारेਂ  में  अच्छो  आशाये ंहैं  ;  और

 यदि  हो  तो  तत्सम्बन्धी  बात  कया  हें  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  at  |

 तेल  तथा  प्राकृतिक  ग  स  आयोग  के  प्रति  दिन  प्रति  कूप  के  कुल  35  मीटरों  ठन  तेल
 की

 तन  उत्पादन  को  तुलना  गलेको  कूप  प्रति  दिन  औसतन  40  मोटरी  टन  तेलਂ  उत्पन्न  कर  सकता  है  |

 और  इस  मामलें  में  इतनी  जल्दी  कुछ  कहना  संभव  नहीं  है  ।  त्रिपुरा  में  व्यसन  किए  गए

 प्रथम  कूपे  से  अभी
 तक  गस  प्राप्ति  के

 संकेत मिले
 हैं  ।

 ee pees
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 Written  Answers
 Agrahayana

 5,  1896

 (Saka)

 बम्बई  हाई  खुदाई  के  faa तेल  और  प्राकृतिक  मं गेस  आयोग  की  विदेशी  फर्मो ंके  साथ  सहयोग

 030.  सरदार  महेन्द्र  fag  गिल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 ry

 क्या  बम्बई  ers बेसिन  में  तेल  के  लिये  खुदाई  हेतु  ते
 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  कुछ

 विदेशों  फर्मों  के  साथ  सहयोग  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;
 और

 यदि  at,  तो  क्या  इस  वयं  के  लिये  कतिपय  फर्मों  के  साथ  बातचीत  आरम्भ  कर  दी  गई

 और  यदि  तो  किन  शर्तों  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 मं

 उपमंत्री  सो ०  पी०
 :

 और  बाम्बे

 हाई  क्षेत्र  के  अन्वेषण  ag  विकास  कांयं  शीघ्र  करने  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गये  आयोग
 समय  समय

 पर  ऐसे  सेवाओं  जो  आवश्यक  वपंवस्था  ठेके  के  आधार  पर  करेगा  |  शर्तें  किराये  पर  ली  गई

 सेवाओं  के  प्रकार  पर  fate  करेंगी  ।

 चि देदी  औषध  निर्माता  फर्मों  द्वारा  प्रतिबंध  विदेशों  सें  भेजी  जान  वाली  राशि

 2031.  श्री  क्‌०  एस०  चावड़ा  :  व्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  र  करेंगे  कि

 विदेशो  औषध  निर्माता  फर्मों  दवारा  चौथी  योजना  की  अवधि  के  दौरान

 कुल  कितनी  धन सशि  विदेशों  को  भेजी  गई ;

 उनके  दुवार  देश  हो  में
 निमित  विभिन्‍न  फार्म्यूलूशनों  के  az  में

 इने
 फर्मों  की  लाइसेंस  क्षमता

 कितनी  है  और  च्  x faaa  मामले  हुए हैँ
 जिनमें  उन्होंने  आयातित  कच्चे  मात  को  लेकर  औषधियों  को  अधिक

 उत्पादन  किया  है ं;  और

 (7)  सकार  को  विचार  उन  फर्मों  के  विरु दूध  ब्या  कार्यवाही  करने  का  है  जो  आयातित  कल् चे माल

 के  बल  यर  ऑषधों  का  faatha  मात्रा  से  अधिक  उत्पादन  करती  मह्दी

 पेट्रोलियम  और  र्साथन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  के०  Alro  )  एक  विवरण
 जिस  में  अधिक  विदेशो स  वाली  विदेशी  कम्पनियों  में  से

 प्रत्येक  दुवार  1969,

 1970,
 1971  ati  1972  के  दौरान  बाहर  भेजे  गए  धन

 के  ब्यौरे  दिए  गए  समान  है
 [wares में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  8573/74]-1  प्रत्येक  कम्पनी  के  बारे में  वर्ष  1973/1973-

 74  को  इसो  प्रकार  की  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  हैं  ।

 संगठित  क्षेत्र  में
 आधों

 का  निर्माण  करने  वाले  116  यूनिट  हैं  ज  ऐसी  दवाइयाँ  तयार  करते

 हूँ  जिन  को  संख्या  कई  हजार  हैं  ।
 डन

 कम्पनियों  में  से  अधिकांश  कम्पनियों  के  लिए  अनुमोदित  क्षमताओं

 में  पंजीकरण  प्रमाण-पत्रों  के  अंतगर्त  जारी  की  गई  साये-समेत  प्र  जरी
 किए  गए

 शेय/अनापत्ति
 पत्रों  विविधीकरण  की

 योजनाओ
 के  aeata  करिए  गए  सी  ०  आ ०  ato  आदि

 के  अन्तर्गत  अनुमोदित
 क्षमताएं

 सम्मिलित  हैं  ।  इन  सभी  दवाइयों  के  निर्माण  को  उन  जिनका

 उत्पादन  देश  में  किया  जाता हैं  अथवा  जिनका  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से
 आयात

 किया  जाता  के  ताथ

 सम्बन्ध
 करना  संभव  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिकत  दवाइयों  का  निर्माण  प्रत्येक  वर्ष  में  fara  fara  होता है

 जो  प्रत्येक  उत्पाद  के  विपणन  पर  निभा  करता  हैं  और  इस  सीमा  ay  प्रयुक्त  रसायनों  में  भी  समय  समय

 पर
 काफी

 भिन्नता  होगी  |

 श्री  जयसुखलाल  हाथी
 कीਂ  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की  गई  अवैध  एवं  भेषज  समिति  औषध

 योंग  के  विभिनन  पहलुओं  की  जांच  कर  रही  है  जिसमें  are  उद्योग  विशेषरूप  से  भारतीय
 एवं  लघु  पैमाने

 के  उद्योग  क्षेत्र में  तेजो  से  afer  करने  से  संबंधित  मामले  दर  मूल  अंधों  एवं  कच्चे  माल  के  समुचित
 वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अन्य  प्रबन्ध  करना  शामिल  है  ।
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 बम्बई
 के  निकट  गहरे  समुद्र  में  तेल  को  खोज  के  काय  में  हुआ  व्यय

 2034.  विरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकर  ने  बम्बई  के  चिकट  गहरे  समूद्र  में  तेल  की  खोज  के  काय  में  अब  तक  कितना  व्यय  किया  ?

 '
 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :.  30  1974

 तक  परिचालन  सम्बन्धों  खच  को  गई  राशि  844.  25  लाख  रुपये  हैं  ।  इसमें  मूल्य  क्लास  तथा
 गत  आस्तियों  का  मूल्य  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 Arrangements
 made  for  Passengers  during  Bihar  Bandh

 2035.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  arrangement  made  by  Government  during  Bihar  Bandhin  first  week  of  Octo-
 ber,  1974  to  ensure  that  Passengers  of  the  trains  that  operated  in  Bihar  reached  their
 destinations  in  time  and  for  providing  them  other  necessary  facilities  ;  and

 (b)  the  impact  thereof  on  the  travelling  public  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railway  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  Senior  officers
 of  the  Railways  and  other  staff  were  specially  deputed  to  see  that  there  was  no  dislocation
 of  Rail  traffic.  Constant  liaison  with  State  Government/Police  and  other  agencies  was
 maintained.  Security  track  patrolling  was  introduced  and  the  job  for  escorting  of  trains,
 was  taken  up  by  RPF/GRP.

 (0)  Inspite  of  all  precautionary  security  measures,  there  were  cases  of  damage  to  Rail-
 way  property  as  well  as  tampering  with  track,  which  resulted  in  temporary  dislocation  of
 train  services  in  some  places  of  Bihar  State.

 फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  कोचीन  के  प्रबंधकों  तथा  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों

 के  बीच  हुए  करार  की  क्रियान्विति
 -

 2036.  श्र  सो ०  जनार्धनन  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  झपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  फर्टिलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स  कोलोन  डिविजन  के  प्रबंधकों

 तथा  staal  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  1.5  1974  को  हुए  करा  की  शर्तों  को  अनुमोदित

 नहीं  fear  है  ;  और

 यदि  तो  इस  करार  को  मुख्य  शर्तें  क्या  हैं  और  उनका  अनुमोदन  न  करने  के  कया  कारण

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०
 ATTo  :  और

 म:ननोय  स  पिर  ee qty  का  संकेत  15  1974  को  कोलोन  प्रभाग  के  श्रम  संघो  फैक्टरी  के

 erat  के  बीच  हुए  समोती  से  है  ।  अन्य  बतों  के  ary  साथ  समझोते  में  मज़दूरों  के  मूल  वेतन  महंगाई  भत्ता

 तथा  अन्य  लभ  को  व्यवस्थाएं  थो  जैसे  कि  धुलाई  कैंटीन  अनुदान  निहित  है  ।  समझौता

 जो  31  1976  तक  इसकी  स्वीकृति  सरकार  ने  कतिपय  शर्तों  के  अधीन  पहले  ही  दे

 दी

 काम  करो  अभियान  के  संबंध  में  गानों
 के

 वेतन  में  की  गई  कटौती

 2037.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Po

 क्य  रेलवे  के  कुछ  डिविजनों  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  ms  काम  करो

 अन्दोलन  के  दौरान  उपस्थित
 उनके

 ह ह लिक बतन  में  की  जा  रही  है  ;  और
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 यदि  ती  क्या  सरकार  का  विचार  शोषण  नहीं  करार ਂ
 विक्टोमाइजेशन

 मेंट  )  और  आन्दोलन  के  दौरान  उनकी  गाड़ियों  पर
 उपस्थिति  एवम्‌  काम  करने  को  उनकी  इच्छा  को  देखते

 डिविजनल  प्राधिकारियों  को  गार्डों  का  शोषण न  करने  के  आदेश  देने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 बूटा  fag) :

 और  सुचना  इकट्ठी  की  जा रही  है
 और

 सभा-पैदल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Wagons  Required  by  Commercial
 Establishments

 and  Firms  in  Rajasthan  during
 1973-74

 2038.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  wagons  asked  for  by  various  commercial  establishments  and  firms
 of  Rajasthan  during  1973-7.  >

 (b)  the  number  of  wagons  actually  supplied  to  them  during  this  period  ;  and

 (c)  the  amount  of  demurrage  outstanding  for  the  wagons  supplied  during  the  afore-
 said  perio

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta.  Singh) :  (a)  &  (b)  The

 number  of  wagons  asked  for  by  and  supplied  to  various  commercial  establishmen  ts  of  Ra-

 jasthan  during  1973-74  is  given  below

 4  wagons  No.  of  wagons
 asked  for  supplied

 B.G  14,507  5,220

 M.G  e  2,22,754  1,58,633

 N.G  6,857  6,467

 (c)  Rs.  3,76,797

 संगत  रेलवे  के  लिए  योजनाओं  तथा  प्राक्कलनों  को  अन्तिम  रूप  देना

 2039.  श्री  शंकर राव  सावंत  क्या  रल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  सेक्टरों  के  नाम  क्या  है  जिनके  लिए  भूमिगत  रेलवे  हेतु  योजनाएं  तथा  प्राक्कलन  तेयार क्
 किये  गये  हैँ

 ?

 उन  रेल  लाइनों  की  लम्बाई  कितनी  है  और  प्रत्येक  मामले  में  प्राप्त  कितना-कितना  है
 Ln ९

 इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  कई  पिछड़े  क्षेत्रो  में  निर्माण-काय
 आरंभ

 करने  के  लिए  भी  धन  vy-

 लब्ध  नहीं  तो  ऐसी  खर्चीली  परियोजना  हाथ  में  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 बूटा  :

 में  डम-डम  ately  लाइन  की

 गत  रस्त  के  लिए  अनुमान/योजनाएं  तेयार  कर  ली  गयी  हैं  ।

 v 5 कलकत्ता  में  लाइन  की  मागं  लम्बाई
 लगभग

 16.  किण  मी ०  होगी  और  1970  के
 मूल्यों

 के  आधार  पर  इस  पर  140  करोड़  रुपय  की  लागत  आयगी  |
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 5  1896  (TF)
 लिखित

 (7)  महानगर  परिवहन
 परियोजनाओं  के  लिए  योजना

 आयोग  दूसरा  अलग  से  रकम  arafea
 की  जाती  है  और  वे

 योजना
 का  भाग  नहीं  होती  ।  इसलिए ये

 रकमें  रेल  मंत्रालय  दवारा  नयी  रेलवे

 लाइनों  निर्माण  के  लिए  खर्चे  नहीं  की  जा  सकती  ।  महानगर  परिवहन
 परियोजनाएं  हमारे  बड़े  नगरों

 की  परिवहन  सम्बन्धों  जरूरतों  को  करने  के  लिए  अनिवार्य  समझी  जाती  हैं  ।

 कच्च  तल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खरीद  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  का  नियतन

 2040.  श्री  गजाधर  मांझी

 श्री  एम०  एस०  पूरी

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री
 यह

 बताने  की  wat  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  चाल  वित्त  ay  के  दौरान
 कच्चे

 तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खरीद  के

 लिये  उनके
 मंत्रालय  अतिरिक्त

 धन  राशि  का  नियत  न  किया  हैं  ;  और

 यदि  तत्संबंधी  तथा  क्या  हैँ
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०
 :  (#)  और

 ad-

 मान  रबी  ण्थ किक है क  के  मौसम  के  दौरान  अत्याधिक  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  18  करोड़  रुपये  की
 अतिरिकत

 विदेशों  आबंटन  किया  गया  है  जिसका  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  के  लिए  प्रयोग  किये  जाने  का

 प्रस्ताव हैं  ।

 वक  स्टडी  इन्सट्क्टरों/एफिशियन्सी  इंस्पेक्टरों  के  पदों  पर  चयन  के  बार  में  अश्या  वेदन

 2041.  श्री  दीनन  भट्टाचार्य  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  इन  को  उत्तर  रेलवे  मुख्यालय  में  एफिशियंसी
 इस्पेवटरो

 तथा  वक  स्टडी इ इन्स्ट्रक्टरों  के

 पर्दों  पर  चयन  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है ं;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्यां

 रल
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  श्री  समर  संसद्‌  सदस्य  से

 एक
 पत्र

 होने  इस  wa  में  ढोल  देने  के  लिए  अनुरोध  faa  है  कि
 जिन

 व्यक्तियों  को  उच्च  कार्य है  ।  उ

 यन  पाद यकम  ं  उत्तम  कोटि  में  रखा  केबल  वे  व्यक्ति  कार्यों  अध्ययन  निरीक्षक के  रूप

 में  प्रवीण  के  लिए  पात्र  होंगे  ।

 सरकार  का  विचार  है  कि  चूंकि  कार्य  अध्ययन  के  पद  रेलों  के  अन्य  विभाग  के

 चोरियों  की  पदोन्नति  की  सारणी  में  नहीं  आते हैं  इसलिए  केवल वे  जिन्हें  इस  काम  में  अभिरूचि

 प्रवीण  के  पात्र  होंगे  ।  जिन  व्यक्तियों  को  से
 कम  की  कोटि  में  गया  है  वे

 व्यक्ति
 इस

 पद  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  ait

 कोलंबों  में  तेलशोधक  कारखाने  के  विस्तार  के  लिपे  area  द्वारा  को  गयी  तकनीकी  सहायता

 2042.  श्री  एम०  क़यामत

 श्री  राम  tat  प्रसाद  सिह

 श्री  ATTo  ato  स्वामीनाथन

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 इंजीनियसे  इंडिया  लिमिटेड  ने  कोलम्बो  में  तेल  शोधक  कारखाने  के  विस्तार  के  लिए

 श्रीलंका  को  अपना  प्रस्ताव  भेजा  z
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 a  fe
 ai,  तो  क्या  श्रीलंका  सरकार  ने  उक्त  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है

 )  इससे  भारतਂ  सरकार  को  कितना  लाभ  होगा  ;  और

 भारत  उस  देश  को  इसके  लिए  क्या  सहायता  देगा  ?

 पढ़ो लियम  और  रसायन  पंडाल  में  राज्य  सूत्रों  सो ०  ह  माझी )  हां  ।

 निवास
 इण्डिया

 लिमिटेड  ने  प्रोजेक्ट्स  एण्ड  इक्विपमेंट  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  जो  राज्य व्यापार

 निगम  की  एक
 सहायक

 संस्था  के  सहयोग  से  सीलोन  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  को  उनकी
 कोलम्बो

 स्थित

 शोधनशाला  के  हेतु  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  2

 वर्तमान  में  यह  प्रस्ताव  सीलोन  पैट्रोलियम  कार्पोरेशन  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रायोजना  कायें  को  प्राप्त  कर  लेना  इंजीनियर्स  इण्डिया  लिमिटेड  तथाਂ  प्रोजेक्ट  इक्विपमेंट

 कार्पोरेशन  का  अन्तर्राष्ट्रीय  परिष्करण  व्यापार  में  अपना  स्थान  बनाने
 की

 दिशा  में  एक  अग्रिम  कदम  होगा  |

 गोरखपुर  के  उर्वरक  कारखाने  का  उत्पादन

 2043.  श्वेता  साबित्री  zara  क्या  पेटोलिपस  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 के

 ल्न्न््य
 उत्तर

 प्रदेश
 में  गोरखपुर  स्थित  उर्वरक  कारखाने  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 है
 ;

 (3)  इस  कारखाने  में  उत्पादित  से  मात्र  उत्तर  प्रदेश  की  मांग  किस  ge  तक  पुरी  होती

 ?

 क्यां  कारखाने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 1

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  है  और  बढ़ाये  हुए  उत्पादन  से  अन्य  राज्यों

 तथा  केन्द्र  की  मांग  किस  ge  तक  पूरी  हो  सकेगी
 ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कण  ATTo  1973-74

 के  दौरान  लगभग  1,39,500
 मीटरी

 टन
 यूरिया

 के  बराबर  64,200  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  का

 दन  था  ।

 (@)  राज्य  की  नाइट्रोजन  की  वर्तमान  आवश्यकता  का  लगभग
 1/6

 |

 और  हां  ।
 सरकार  दुबारा  अनुमोदित  विस्तार  योजना  में  11.  82  करोड़  रुपये

 की  लागत  पर  प्रति  वर्ष  1,11,  000  मीटरी  टन  यूरिया  के  बराबर  51,000
 मीटरी

 टन

 ट्रोजन  की  अतिरिकत  उत्पादन  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।
 यह

 प्रायोजना  विश्व  बेक  स  सहायता

 प्राप्त
 प्रायोजना  हैं  तथा  इसके  1975  के  मध्य  तक  यांत्रिक  रूप  में  पूर्ण  होने  की

 आशा  है
 ।  इस  विस्तार

 कार्यक्रम  के  पूर्ण  रूप  में  कार्यान्वित  होने  के  षश्चात्‌ ध  यह
 आशो  की  जाती  है  कि

 राज्य
 की  उर्वरक  की

 लिक  अनुमानितਂ  आवश्यकता  का  1/6  भाग  सप्लाई  करना  यूनिट  जारी  रखेगा  |

 वैगनों  की  पुरी  सप्लाई  करन  के  लिय  न्रुटिरहित  व्यवस्था

 2044.  श्री  एस०  ATTo  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  रेलवे  माल  की  ढुलाई  के  लिये  कभी  भी  मांगे  जाने  वाले  सभी  बैगन  उपलब्ध  कराने

 ? के  लिये  अब  त्रुटिहीन व्यवस्था  कर  ली  है
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 1974  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  वे  लौह  अयस्क
 जैसी  आवश्यक  मदों  की  किस  सीमा  तक  ढुलाई  कर  सके  हैं  ;  और

 पुरी  मांग  को  करने  के  लिये  रेलवे  क्या  तरीका  अपना  रही  है  ताकि  रेलवे  की  आय  बढ़
 और  देश  की  आधिक  गतिविधियों  को  भी  सहायता  पहुंचे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  :  जी  पर्याप्त  प्रबन्ध  कर  लिये  गये  हैं  ।

 (@)  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Opening  of  Flag  Stations  in  Ratlam  Division

 2045,  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased to  state  :

 (a)  the  names  of  the  places  where  flag  stations  are  being  opened  in  Ratlam  Division
 ‘of  Wastern  Railway  ;  and

 (b)  whether  there  is  an  y  scheme  for  converting  the  existing  flag  stations  into  regular
 ‘stations  ?

 The  Deputy.  Minister  in  the  ‘Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (2)  There  is,
 at  present,  no  proposal  for  opening  of  ény  flag  Staticn  in  Ratlem  Diy  sicr.  of  Western
 Railway.  However,  atrain  halt  at  Kms.  86  between  Sereri  and  Bhojres  Staticns  of

 -Ratlam  Division  is  being  provided.  Name  of  this  halt  station  is  still  under  finalisaticn.

 (b)  No.

 एण्ड  केमिकल्स  त्रावणकोर  लि०  अनवर  के  कार्यकरण  की  जांच

 2046.  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :
 थी  एस०  एन०  मिश्र

 क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  ने  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स  त्रावणकोर  अलावा  के  कार्यकरण  की

 गत  तीन  वर्षों  में  जांच  की  है  ;

 यदि  gi,  तो  कौन  कौन  सी  अनियमितताएं  पाई  गई  हैं  ;  और

 (7)  इस  कम्पनी  की  बूटियों  को
 दूर

 करने  के  लिए  रार कार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  या  करने  का
 विचार

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री

 रहे  आर०  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  ।

 पटना  जंक्शन  तथा  पटना  सिटी  के  निकट  रल  लाइन  पर  रुकावट

 2047.  श्री  मधु  दण्डवत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  27  1974  से  3  1974  के  बीच  की  अवधि  में  पटना  जंक्शन  तथा

 पटना  सिटी  रेलवे  स्टेशन  को  जाने  वाली  लाईन  पर  कई  किलोमीटर  लम्बे  माग  में  अनेक  स्थानों  पर

 झुकाओगे  खड़ी  कर  दी  गयी  थीं  ;

 यदि
 तो

 क्या  कारण  थे  ;

 इस  काय  पर  कितना  घरन  खर्च  हुआ
 ?
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 रल  मंत्रालय  उपमंत्री  बूटा  )  जी  नही ं।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  विशाल  ,  गोल्डन  राक  के  कमंचा  रियों  को  दिया  गया  दण्ड

 2048.  श्री  ato  मसा या वन :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  रेलवे
 गोल्डन

 राक
 में  ऐसे  भी  कुछ  मामले  हुए  हैं  जिनमें  जिन

 कर्मचारियों
 को

 अनुपस्थिति  के  कारण  सेवा  से  हटाये  जान  से  इतर  कम  acs  दिया
 गया  था  उन्हें

 बाद  अनुशासन
 तथा  अपील  नियमों  के  अधीन  अपील  प्राधिकारी  से  अपील  करने  पर  सेवा  से  ही  हटा  दिया  गया ; ;  यदि

 तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  हुए  ;

 उन  में  से
 कितने

 व्यक्तियों  को  नियुक्त  अथवा  बहाल  कर  लिया  गया  है  और  क्या  एसे

 मामलों में  सेवा  से  हटाये जाने  तथा  Tr  नियुक्त करने  के  बीच  की  अवधि  को  क्षमा  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रल  मंत्रालय
 मं

 उपमंत्री  बूटा  से  सुचना  इकट्ठी की  जा  रही  है  और
 सभा-पटल  पर  ta  दी  जायगी  |

 माल डिब्बों  की  कमी  के  कारण  उद्योगों  को  कोयले  की  सप्लाई  न  होना

 2049.  श्री  एच०  एन०  मखर्जी : भ्  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  रेल  के  माल डिब्बों  की  कमी  के  कारण  उद्योगों  की  हाल  ही  में  कोयला  सप्लाई  नहीं  कियाः

 जो  सका  ?

 यदि gi,  तो  तत्संबंधी विवरण  क्या  है

 क्या  माल डिब्बों के  उद्योग वार  ga:  नियतन  के  लिए  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  ह
 ?

 रल  मंत्रालय  उपमंत्री  बूटा  )  जी  नही ं।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 आसाम  में  और  अन्य  स्थानों  पर  मिट्टी  के  तेल  का  उपलब्ध न  होना

 2050.  श्री  नरूल  हुडा  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन्हें  आसाम  में  और  देश  के  कई  भागों  में  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध न  होने  औ
 उनके  मूल्य

 बहुत  अधिक  होने  के  बारे  में  जानकारी  है  ;
 और

 सरकार  इस  कमी  को  दूर  करने  और  मिट्टी  के  तेल  की  चोर  बाजारी  को  रोकने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०
 :  पैट्रोलियम

 के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  और  विदेशी  मुद्रा  की  सीमित  उपलब्धता  के  कारण  इस  चालू  वर्ष  में  देश  भर  में

 मिट्टी  के  तेल  की  मांग
 को

 पूर्णरूपेण  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  है
 ।  राज्य  सरकारों के  qq  टीम  कोटे  में  खपत

 कम  करने  के  लिए  कटौतियां  की  गई  यह  सम्भव  है  कि  इससे  देश  के  अन्य  कुछ  भागों  में  और  असम

 में  मिट्टी  के  तेल  का  अभाव  बढ़  गया  हो  ।
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 नाया

 इस  महीने  मिट्टी  के  तेल  के  लिए  राजकीय  कोटे  की  कटौती  को  उसकी  उपलब्धता  बढ़ाने
 के  वास्ते  कम  कर  दिया  गया  है  कुछ  महीनों  कठौती  की  सीमा  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  तक  कर  दी  गई

 थी
 उसे

 अब  घटाकर  खपत  में  कुल  मिलाकर  केवल
 लगभग  10  प्रतिशत तक  ही  बचत  करने

 का
 लक्ष्य

 निहित  ।  चालू वर्ष  की  शेष  अवधि  में  इस  आधार  पर  सप्लाई  बनाए  रखने  का  प्रस्ताव को  राज्य

 सरकारों  को  पहले  हो  सलाह  दी  जा  चुकी  है  कि  मिट्टी  के  तेल  की  वितरण  प्रणाली  को  विशेषकर  ग्रामीण

 क्षेत्रों में  प्रभावशाली  बनाएं
 और

 मिट्टी  के  तेल  कालाबाजारी  के  खिलाफ  उचित  कारवाई  करें

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  और  मसले  शार पेज  लिमिटेड

 _  2051.
 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी

 काय
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  ब्लेड  की  निर्माता  फर्म  मैसेज  शारदा

 टेड  में  पर्याप्त  संख्या  में  इक्विटी  शेयर  है  ;

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  प्रबन्ध  मैसेज  शारपेज  लिमिटेड  के  निदेशक  मंडल

 हावी  रहता  है  ;

 क्या  नामक  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांड  के  कारण  इसके  निर्माता  को  भारतीय  प्रतियोगी
 निर्माताओं  की  अपेक्षा  अधिक  लाभ  रहा  है  ;  और

 क्या  इरेजमिक  ब्लेड  के  लिए  कच्चे  माल  का  कोटा  किसी  तीसंरी  पार्टी  को  मिलता  जिसने
 अपना  यह  अधिकार  crated  लिमिटेड  को  स्थानान्तरित  कर  दिया  है  और  मंससं  एस्कार्ट  स्वयं

 उत्पादन  इरेजमिक  ब्लेड  के  उत्पादन  और  उसकी  बिक्री  के  लिए  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  पर  निभंर

 करती  है  और  क्या
 इस

 मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  उपमंत्री  बेसब्री  :  मैसेज  शारपेज  लिमिटेड

 दवारा  बनाई  गई  14-6-74  तक  की  वार्षिक  विवरणी  कम्पनी  के  100  रु०  प्रत्येक  के  पूर्ण
 प्रदत्त  के  कुल  23,625  साम्य  शेयरों में  से  11,217  साम्य  जिनके  कुल  का  लेखा  जोखा  47.

 प्रतिश्त  किया  जाता  मैसेज  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  दवारा  धारित  है  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  वह  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  |

 तथा  ag  सुचना  कम्पनी  काय  विभाग  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  |

 भट्ठी  तेल  को  श्यानता  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  एक  संसद  सदस्य  से  पत्र

 2052.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  समाजवादो  संसद  सदस्य  ने  पेट्रोलियम  और  रक्षा  मंत्रियों  को  लिखे  गये  अपने  पत्र

 में  और  लोक  सभा  में  अपने  भाषणों  में  सरकार  का  ध्यान  बारबार  को  सी  वाई०  वी०  आई०  ओ  ०

 सी  ०  द्वारा  मद्रास  तेल  शोधनशाला  को  भ  जे  गये  टे  लेक्स  को  ओर  दिलाया  है  जिसमें  यह  निदेश  fear  गया

 है  कि  भुट्टो  इंधन  तेल की  इयान ता  100  सी ०  एस०  तक  और  गन्धक  को  मात्रा  3.  7  तक  बढ़ा  जाये  ;

 क्या  उक्त  Z
 लेक्स

 भेजने  से  पूर्व  इस  सम्बंध  में  भारतीय  मानक  की  अनुमति  प्राप्त  कर

 लो  गई  थो  ;

 (aT)  यदि  अनुमति  प्राप्त  नहीं  को  गई  थी  तो  कया  उक्त  अधिकारों  को  उसकी  गातो  के  लिये

 तिल  किया  गया  है  ;  और
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 (a)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  के  प्रति  नर्मी  का  रूख  अपनाने  के  क्या  कारण

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  साझी  )
 :  ज  att  माननीय

 सदस्य  ने  बतलाया  था  कि  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  के  तत्कालीन  सप्लाई  और  वितरण  Ty

 ०  वाई०  विश  ने  मद्रास  रिफाइनरी जे  के  प्रबन्ध  निदेशक  को  सम्बोधित  किए  गए  ता ०.  5-4-1971

 के  अपने  टैलेंट  संदेश  में  50  few  Ao  पर  100  स०  एस०  को  स्व  ra  भुट्टो  तेल  की  समानता  और

 areas  गन्धक  मात्रा  7  अधिकतम  को  ओर  संकेत  फिया  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  स्थिति  की
 सूचना

 माननीय  सदस्य  को  अलग  से  भेज  दो  गई  थी  ।

 इंधन  तेल  को  रास्ता  80  दस टो  125  सी०  एस०  और  370  ०  एस०  वाल  3

 श्रेणियों  का  पहले  से  हो  भारतीय  मानक  संस्थान  क  विशिष्टियों  में  उल्लेख  है  ।  तथापि  area  मानक

 संस्थान  में  पहले  भा  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  थी  फिल्में  आई०  WlFo  पो  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन

 और  नौसेना के  तीन  को  व्दशेषज्ञों  ने  से  पर  80  सो ०  एस०  से  100  १0  एस०  तंक  कम

 ब्याहता  ग्रेड  भुट्टो  तेल  की  श्यानता  बढ़ाने  को  सम्भावना  पर  विचार  किया  था  ।  इस  व्याख्या  वाले  भट्ठी
 तेल  के  कुछ  प्रयोगात्मक  उत्पादन  को  व्यवस्था  भो  मद्रास  में  की  गई  थी  इससे  मिट्टी  के  डीज़ल  आयल

 आदि  कीਂ  अधिकतर  मात्रा  का  उत्पादन  करने  में  रिफाइनरी  समय  हुई  ।

 और  (7)  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  हित  का  लक्ष्य  ध्यान  में  रखते  हुए  तेल  क  इयान ता  बढ़ाने
 के  लिए  कार्रवाई  की  गई  थो  ।  जिन्होंने  उच्च  इतना  भट्टी  तेल  के  उत्पादन  का  आदेश  दिया  था  उनकी

 सद्भावनाओं  या  उनके  द्वारा  इस  कार्य को  फासो  गलत  धारणा  से  करने  के  बारे  में  संदेह  करने  का  कोई  कारण

 नहीं  इसलिए  foal  अधिकारों  के  खिलफ  fra  प्रकार  की  कार्यवाह  का
 प्रत  नहीं  उठता है

 ।

 भारतीय  sawn  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच

 2053.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 '

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों में  भारतीय  उर्वरक  निगम  नई  के

 करण  को  जांच  को  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  को  किन  अनियमितताओं  का  पता  है  ;  atk

 इ  are  में  सरकार  ने  क्या  का्यवगहों  की  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राय  मंत्री  के०  आर०  जो नहीं  ।

 ओर  प्रदान  नहीं  उठता  |

 लोह  राज्य  विधान  सभाओं  तथा  विधान  परिषदों  में  रिक्त  पड़े  स्थान

 2054.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  को  क़र्या

 करेंगे
 कि

 (@)  लाफ  राज्य  सभा  तथा  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  के  अन्तर्गत  विधान  सभाओं  तथा

 में  अर
 विधान

 परिषदों  त  राज्य-वार  कुल  कितने  स्थान  रिक्त  पड़े  हैं  ं  दीदी

 c y tu weds  मामले  में  रिक्त  स्थानों  के
 लिये  उपनिर्वाचन  Fpe-

 /
 नि  तारीखों  a  कराये  जाने  की

 संभावना है  ?
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 26  1974  लिखित
 उत्तर

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सारा  (STo  ( aaa ) )  '  सरो जिनों

 और  अपेक्षित  जानकारों  देने  बगले  तीन  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिए  गए  |
 सभा

 रिक्त  स्थानों  के  लिए  निर्वाचनों  की
 बाबत

 नियत  की  जानें  वाला  मतदान  को  संभालती
 थों

 के  बारे

 में  बताना  कठिन  होगा  क्योंकि  ये  तारोखें  कई  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  निय॑त  को  हैं  जसे

 चन  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  को  न्यायालयों  में  अपीलों  का  लम्बित  विधि  और व्यवस्था

 को  स्थिति  आदि  ।  जहां  कहीं  मतदान  को
 तारीख  नियत  कर  दो  गई  उसे  उपाबदूध  विवरणों में  दर्शित

 Ss
 कर  दिया  Tar है  |  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 74]
 राज्य  में  फोन  गुजरात  राज्य

 का
 उस  सदन  में  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संबंधित  सदस्यों

 को  पदावधि  समाप्त  हो  जाने  के  कारण  रिक्त  हैं  ।  इन
 रिक्त

 स्थानों  के  लिए  7 गुजरात  राज्य

 को  नई  विधान  सभा  बन  जाने  के  कराए  जाएंगे  ।

 भूतपूर्व  एस०  आई० जलवे  के  भत पु नं  ग्रेनशाप
 कमंचारियों  को  वरिष्ठता  एम  aaa  निश्चित  करने

 के  बार  में  ज्ञापन

 2055.  थ्रो  मोहम्मद  इस्माइल :  क्या  रेल  मंत्री  यह्  बताने  को  HAT  करेंगे  कि

 (®)
 क्या  सरकार  को

 yaya  एस०  आई०  च्च् रेलवे  के
 भूतपूर्व  ग्रेन शाप  कर्मचारियों  को

 वरिष्ठता तथा  वेतन  निश्चित  करने  तथा  उन्हें  बकाया  का  भुगतान  करने  के
 बारे

 में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
 और

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 मंत्रालय  सें  उपमंत्री  बूटा  जो  at

 सर्वोच्च  न्यायालय  दवारा  दिये  गये  निणय  को  कार्यान्वित  किया  at  रहा  है  ।

 रुस  से  मिट्टी  क ेतेल  और  डीजल  का  अधिक
 मात्रा

 में  उपलब्ध
 न  होना

 2056.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  AB.  बताने  को  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  आशय  के  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया  है  कि  रूस  ने  भारत

 का  मिट्ट
 के  तेल  और  डीजल  अधिक  मात्रा

 में  सप्लाई  का  अनुरोध  अस्वीकार  कर  दिया
 है  ;

 यदि
 at,  तो  रूस  ने  जिस  तू  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  से  इनकार  किया  उसको

 बातें  क्या  ;

 इससे  देश  में  मिट्टी  के  तेल  और  डीजल  को  सप्लाई  स्थिति  पर  क्या  प्रतिकूल  प्रभाग  पड़ेगा  ;

 आर

 यदि  रूस  इन  तेलों  की  सप्लाई  बंद  कर  देता  है  तो  उस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  काय वोह  की  है
 ?

 ~
 और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Ato  पी०  :  3  1974.

 के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  इस  आशय  का  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  ।  वर्ष  1975.

 के  लिए  भा'रत-रूस  व्यापार  का  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।  मिट्टी-के  तेल  और  डीजल

 आयल  कीਂ  बढ़ाई  गई  सप्लाई  के  लिए  भारत  दवारा  किये  गए  अनुरोध  पर  रूस  को  ओर  से  नीचा  fang

 खला  जब  इस  पर  चर्चा  कीਂ  जायेगी  तब  1974  में  व्यापार  योजना  का  अन्तिम  निर्णय

 करने  जानें की  सम्भावना है
 ।

 )
 से  उक्त  को

 देखते  हुए
 प्रदान  नहीं  उठता
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 दुर्गापुर  उर्वरक  कारखानें  में  बन्द  होना '

 2057*
 श्री  रानेन  सेन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  उवंरक  कारखाने  में  उत्पादन  25  1974  से  बिल्कुल  बंद  हो  गया

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 स्वान  ्य vad
 §  3% इसके  परिणामस्वरूप  उक्त  कारखाने  को  कितनों  हान  g  @  और

 उत्पादन  पर  किस  हद  तक  प्रभाव  पड़ा

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  :

 पुर  प्रोजेक्ट  लि०  से  विद्युत  को  सप्लाई  में  खराबो  आने  के  कारण  21  से  10  1974

 तक  दुर्गापुर  फर्टिलाइजर  प्लांट  बंद  रहा  ।  इस  होने  को  10  तारोख  से  विद्युत  कीਂ  सप्लाई  होने  के  साथ

 संयंत्र  को  पुनः  चालू  किया  गया  तथा  अमोनिया  और  यूरिया  का  उत्पादन  शराब  हुआ  ।  संयंत्र  को  प्रतिबंध

 3,36,000  मोटरों  टन  य  रिया  का  उत्पादन  करने  के  लिए  रूपायित  किया  गया  है  ।  चूंकि  इस  टाइप  का

 एक  रसायन  संपत्र  समान तथा  उत्पादन  को  अनुकूलतम  बनाने  के  लिए  दो  से  फोन  वर्ष  संयंत्र  इस

 समय  लगभग  50%  तक  उत्पादन  कर  रही  बन्द  रहने  के  कारण  उत्पादन  में  हानि  का  अनुमान
 10,000  मोटरों  टन  यूरिया  हैं  ।

 First  Class  Passes  to  Members  of  Committee  on  Railway  Reservation

 2058,  Shri  Ramvatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railways.  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  Committee  consisting  of  Members  of  Parliament  to  go  into  and  report
 about  the  problems of  reservations  in

 Railways
 has  been  functioning  for  the  last  many

 years  ;

 (b)  whether  Members  of  that  Committee  have  been  issued  passes  enabling  them  to

 travel  in  the  air-conditioned  class  ;

 an
 (©)  whether  this  facility  is  not  provided  to  any  other  Parliamentary

 Committee
 :

 (d)  if  so,  the  reasons  for  making  exception  in  the  case  of  this  Committee  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  Yes.  A

 Comittee  known  as  the  ‘Committee  on  Reservation  and  Booking  was  constituted

 in  July,,{972  under  the  Chairmanship.  of  Shri  Krisnan  Kant,  M.  P.  and  has  been  conti-

 nuing  since  then.

 (b)  Yes.  The  Parliament  Members  representéd  on  this  Committee  have  recently

 of  the  need  for  economy.
 expressed  their  desire  not  to  avail  of  the  facility  to  travel  in  air-conditioned

 coaches
 in  view

 (c)  The  fazility  of  travel  by  air-conditioned  coaches  has  also  ‘been  extended  to  the

 Parliament  Members  represented  on  the  Committee  on  the  functioning  of  the  Sholapur

 Division  of  the  South  Central  Railway.  Atpresentthereis  no  other  Parliamentary  Commit-

 tee  entrusted  with  any  special  assignment  in  so  far  as  the  Ministry  of  Railways  are  concern-

 (d)  The  facility  of  tra  vel  by  air  conditioned  coaches  has  been  allowed  in  the  case  of

 both  the  aforesaid  Committees  having  regard  to  their  special  assignments  and  extended

 tours  on  the  railways.
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 लिखित  उतर

 ——$_—

 ag  राष्ट्रीय  निगमों  क  सहयोग  से  कार्य  कर  रही  गेर-सरकारी  कम्पनियाँ

 2059.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर देशपांडे  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह
 बताने

 को  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  कोई  गर-सरकारो  कंपनियां  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  सहयोग  से  काय  कर  रहो  है

 afe  तो  उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  और

 इन  कम्पनियों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  विदेशों  को  कितनों  राशि  भजो  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  क्‌०  आर०  (#)  से  सूचना

 एकत्र  को  जा  रहो  है  एवं  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  को  जायंगी  |

 रेलगाड़ियों  में  विस्फोटक  पदार्थों  को  जाने  पर  रोक  लगान क  बार  में  काय  वाही

 2060.  श्री  Alo  Fo  चन्द्रप्पन

 श्रीमती  स़्त्री  श्याम

 श्री  चन्द्रशेखर  सिह

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखो

 क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  में  हाल  को  दुर्घटना  रेलगाड़ो  में  विस्फोटक  साभग्रो  होने  के

 कारण  हुई  थ  ;

 यदि  at,  तो  क्या  अधिका  रियों  को  लापरवाही  के  कारण  भो  एसा  हुआ  था  ;
 और

 क्या  सरकार  ने  रेलगाड़ियों  में
 विस्फोटक

 पदार्थों  को  ले  जाने  पर  रोक  लगाने  के  बारे में

 वाही  को  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :

 लखनऊ  स्थित  रेल  संरक्षा  के  अपर  आयुक्त
 के  अंतिम  निष्कर्ष  के  अनुसार  दुर्घटना  कुछ र

 atta ay  दुबारा  पी  जाने  वालो  बीड़ों  या  हुक्के  को  fama

 से  बहुत  शोर  आग  पकड़  लेने  वाले  faa)  पदार्थ  नाइट्रोजन  सेल्यूलोज़  या  ऐसा  पदाथ
 होने

 का संदेह  के  कुछ  थलों  के  जल  उठने  के  कारण  हुईं  थो  ।  वे  ara  भो  आग  में  जलकर  भस्म  हो  गये थे

 रेल  संरक्षा  के  अपर  आयुक्त  को
 रितिक

 रिपोर्ट  में  किसी  रेल  कर्मचारी  की  असावधानीਂ

 सिंदूर  नहीं  हुई  है  ।

 गाड़ियों  के  डिब्बों  में  सामान  के  रूप  में  विस्फोटक  पदार्थ  ले  जाना  कानून  के  अन्तगंत  पहले
 से

 हो  निषिद्ध  है  ।

 वैगनों  की  कमी  से  बचने  के  लिये  स्थान-व्यवस्था  के  नये  तकनीक

 2061.  At  अजन  सेठी  :  क्या  रल  मंत्रो  रहे  बताने  को  क़्या  करेंग  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  वैगनों  के  रूक  जाने  के  फलस्वरूप  पदा  होने  वालो  वैगनों  को

 समान  कमो  से  बचने  के  लिये  के  आधुनिक  तकनीक  लाग  करने  का  है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत् सम्बन्धों  मुख्य  बातें  क्या  हें
 ?

 रल  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  बूटा  जो  ।

 महत्वपूर्ण  पहलू  इस  प्रकार  हूं  :--

 (i)  उपलब्ध  स्थान  के  युक्तियुक्त  वितरण  के  लिए  महत्वपूर्ण  माल  गोदामों  में  कायें  अध्ययन  किया

 जाता हैं  ।

 (ii)  निगत  आगत  फुटकर  आदि  के  लिए  अलग  स्थान  निर्धारित  किया  जाता है  ।
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 (iii)  जहर  कहीं  सम्भव  खनिज  और  कोयले  जो  थोक  वस्तुओं  को
 लादने-उतारने  क  काम

 इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  अलग  साइकिलों  से  किया  जाता  है  |

 (iv)  wat  कहीं  संभव  होता  पार्टी  को  भाल  गोदाम  क्षेत्र  के  निकट  भूखण्ड  पट्टे  पर  दिये  जाते

 हैं  ताकि  वह  माल  गोदाम  के  बाहर  अपने  माल  के  ee  लगा  सकें  और  माल  डिब्बों  को  दाना
 से  खालों  कर  सकें  |

 \v)  कानन  में  संशोधन  करके  अभिरक्षा  में  पड़े  माल  के  लिए  रेलवे  की  अमानतदार के  रूप  में  डि  rHy-

 दारो  को  30  दिन  से  दिन  कर  दिया  गया  हैं  ताकि  पार्टियों  अपना  माल

 उठा  ल  और  माल  गोदाम  में  भाड़-भाड़  न  हो  और  साथ ही  माल  उतारने  के  लिए  माल  डिब्बे

 रूके न  रहें  ।

 (vi)  परीक्षणों  के
 चट्टे  लगाने  आदि  के  बार  में  fared  अनुदेश  चारों  किये  गये  ्  ।

 ( vii)
 -
 माल  गोदाम  के  स्थान  की  पर्याप्तता  को  समय-समय  पर  पुनरोक्षा  को  जात  है  और

 रित  कार्यक्रम  के  अनुसार  अतिरिकत  स्थान  को  व्यवस्था  को  जातों  है
 बत

 घन  उपलब्ध  हो  ॥

 पश्चिम  बंगाल
 और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  मिश्रित  पूंजी  वाली  कम्पनियां

 2062.  sit  कमा रद  माझी  :

 श्री  शक्ति  कमरे  सरकार  :

 क्या  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्षवार  पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  कायें

 कर  रही  मिश्रित  पूजो  व।ली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 ह  द
 य इन  ज्यों  र।ज्यव/र,  इस  अवधि  के  वर्ष  वार  प्रत्येक  यूनिट  में  लगी  हुई  प्रदत्त

 पूंजी  सहित  स्थापित  मिश्रित-पूंजी  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  उपमंत्री  tama  :  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि

 अर्थात्‌  31-3-72,  31-3-73 और  31-3-74  पश्चिम  बंगाल  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  कार्यरत
 और  कम्पनी  1956  के

 अंतगर्त
 शेयरों  दवारा  लिमिटेड  कम्पनियों  की  संख्या

 र  दी  जाती  है  :-- निम्न
 प्

 {

 ज ेer  द  '

 इस  दिन  कार्यरत  कम्पनियों  की  संख्या

 ८  राज्य  ee a  GS TD  SS  A  NS  SOS  RP

 3
 I-3-

 742.0  31-3-73  31-3-74
 ्

 पश्चिमी  बंगाल  9332  9710  10215

 असम  एवं  मेघालय  445  465  532

 नागालैण्ड  3  11  {1

 7  7
 मणिपुर  हि

 त्रिपुरा
 8  7  &

 सियाराम

 अरुणाचल  प्रदेश
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 1972-73
 और

 1973-74 में  पश्चिम पिछले
 तीन  वर्षों  को  अवधि  अर्थात्‌  1971-72

 ata  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  राज्यों  में  कानों  1956  के  अन  तर्गत  पोत  शेयरों  दवारा
 कम्पनियों  को  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  नीचे  दो  जाती  है

 —  ल  —

 नवीन  पंजी  कुं  कम्पनियों  ay  निम्न  अवधि

 में  संख्या

 राज्य  eS a  NY  ap Se  eS  od  म  ed  ey  Set  SS  SS  OC

 1971-72  1972-73  1973-74

 पश्चिम  बंगाल  e  337  445  582

 असम  32  26  66

 मेघालय  ्य 2  1  10

 ना  खण्ड  1  8 o

 मणिपुर  1

 फिजो

 अरुणःचन प्रदेश ay  प्रदेश

 इन  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  का  नाम  एवं  bs BUR Bene  पूजी  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  जाती  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  8575/74]

 रंगदारी-उत्तर  तवा  शिला पा धार  एक्शन  मं  आन-जान  वाली  रेलगाड़ियों  को  चलान  का  प्रस्ताव

 2063.  श्री  विश्व  नारायण  शास्त्री  :  क्या  रल  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रंगबाड़ी-उत्तर  तथा  शिला पा धा  सेक्शन  में  आने

 जाने  वाली  रेलगाड़ियों  को  बंद  कर  देने  से  आसाम  में  दरांग  और  लखीमपुर  जिलों  के  लोगों  को  भारी

 नाई  का  सामना  क  पड़  रहा  है

 यदि  तो  क्या  बंद  कीਂ  गई  रेलगाड़ियों  को  शीघ्र  ही  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  गोहाना  से  शिलापाथार-मुरकॉंगशलक  को  तथा  वहीं  से  वापिस  आने  वाली  सीधी  रेल

 गाड़ी  चलाने  की  भारी  मांग  है  ;  और

 नदी  तो  इस  मांग  पर  सरकार  का  क्या  fata  है
 ?

 )  और रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  177/178  रंगिया-मारकंगसेलक

 सवारी  wal  जो  कि  कोयलें  की  कमी  के  कारण  =  ) & HS  दी  गई  1-8-74  से  रंगीन-उत्तर

 पुर
 खंड

 पर  दुबारा
 कार  दी  गई

 है
 ।  इस  को  उ  लखीमपुर-मारकंगसेलक  खंड  पर  कम  यात्रियो

 के  कारण  सुबास  चलाया  जाना  औचित्यपूर्ण  नहीं  पासा  गया  ।

 और  गोहूँ(टी  और  मार कंग सेलक  के  बीच  चलने  वाली  एक  सीधी
 गड़ीਂ  चालू  करने

 को  मांग  यातायात  को  दृष्टि  से  औचित्यपूर्ण  नहीं  समझी  गयी  i
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 Applications  for  Industrial  Licences  rejected  after  the  Passing  of  MRTP  Act,  1969

 2064.  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  be
 pleased  to  state

 (a)  the  particulars  of  applications  for  industrial  licences  rejected  after  the  passing  of
 Monofolies  and  Restrictive  Trade  Practices  Act,  1969  and  the  reasons  therefor  ;  and

 (७)  the  number  ‘of  applications  pending  at  present  and  since  when  they  are  pending  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri
 Bedabrata  Barua)  :(a)  &  (b)  The  Ministry  of  Industry  &  Civi!  Supplies  are  administratively
 concerned  with  ittdustrial  licensing  and  that  Ministry  has  furnished  the  information  as
 follows

 (1)  The  number  of  rejections  made  in  respect  of  industrial  licensing  applications  during
 the  period  1-1-1969  to  31-12-1973  is  4636
 to  30-10-1974  is  2880.  and

 during  the  period  from  1-J-1974

 (2)  The  number  of  inaustrial  licensing  applications  pending  with  them  as  on  1-11-1974
 was  474  including  one  application  of  1968,  for  the  period  prior  to  1-11-1973  and
 1785  for  the  period  from  1{-1{-1973.

 The  detailed  information  in  respect  of  rejected  applicztionsis  not  being  maintained
 by  the  Ministry  of  Industry  &  Civil  Supplies.

 उत्तर  प्रदेश  बिरला  बंधुओं  की  फर्म

 2065.  श्री  सरजू  पाण्डे  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
 कि

 (=)  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उत्तर  प्रदेश  में  बिरला  ब्रत्धुओं  की  कितनी  फर्मे  हैं

 क्या  बिरला  बन्धुओं  की  प्रत्येक  फर्म  में  सरकार  का  प्रतिनिधि है  ;  और

 च्  afe  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 न्याय  और  sear  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेसब्री  बरुआ  )  :  औद्योगिक

 लाइसेंस  atia  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  में  बिड़ला  औद्योगिक  घने  के  अन्तर्गत  दिखई  गई  कम्पनियों

 में  चा५  कम्पनियों  के  पंजी  कृत  कार्यालय  weak  प्रदेश  में  है  उनके  नाम  ay  मुख्य  व्यापार  पंथ  निम्न

 प्रकार  हँ

 कम्पनी  का  नाम  मुख्य  व्यापार  पंथ

 (1)  मत ह  क  लि०  हिस्सों  में  नियोजन

 न  का  गोशा  =  प
 (2)  न्यूज

 पेयस  लि०  अखबं:र  व  1  मुद्रण  तथ  प्रो  शन

 (3).  अवध  co  1'5  कम्पनी  पर  लि ०  पैट्रोल  पम्प  तथा
 अन्य

 जायदाद  का  किराये  पर

 पट्टा

 (4)  रे गु सागर
 पावर

 कम्पनी
 लि

 बिद्युत
 जनन

 का Mp  aria  जोय दीदी  | तथ  oa  भो  विनिर्दिष्ट  किय  जारा  कि  औरप  समिति  दुवार  नामित  औ

 गीत  घर  फरवरी  1973  में  सरकार  दुबारा  घोषित  daira  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  के  प्रसंग

 aq  औद्योगिक  घराने  करने  सम्बन्धित  नहीं  हैं
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 तथा  उपरांत  भाग  में  नामित  चार  कार्यों  के  प्रबन्धक  मंडल  में  कोई
 सरकारी

 निर्देशक  fared  नहीं  fear  wa  है  एव  इन  मामलों  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  408  के  अन्तत

 इस  प्रकार  का  क  य व  आवश्यक  नहीं  पाई  गई  है  ।

 aq  1973-74  के  दोरान  कम्पनी  अधिनियम  at  कथित  उल्लंघन  करनें  व।ली  कम्पनी

 2066.  ज्योतिमंय  बस ु:  क्य  न्याय  '  और  कल्पना  काय  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 ata कि  :

 बड़ ेगृहों  को  तथा  स्त  sat  ऐसो  कम्पनियों  की  संख्या  कितनों  है  जिस  पर  वर्ष

 1973-74  के  दौर/न  कीमतों  ufgiaua  के
 ८
 उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  आरोप  लगाया  गया  है

 qe त्रलोक  कीमतों  पर  क्या  विशेष  आरोप  लगाए  गए  हूं

 चरित  कॉम्यतियों  के  विरु दूध  यदि  कोई  कायम  की  गई  है  तो  वह  कया  है
 ?

 fafa,  sata  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  बेसब्री  बरूआ )
 कम्पनी

 अपनी अधिनियम के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  लिय  कम्पनियों  के  मुकदमों के  सम्बन्ध  में  आंव

 नियम  1956  के
 करण

 एवं  प्रशसन  को  वर्षीय  RoE  जो  संसद  के  दोनों  पटलों

 a  प्रत्येक
 ay

 ,  में  दय  जाते  है प्रस्तुत  को  ज
 तो  है  ।  1973-74  के

 विषय
 में  इसी  प्रकर  की

 खुरचना
 संस

 र

 समक्ष
 प्रस्तुत  को  जाने  वह ल  बगलों  रिपोर्ट में  दे  दो  जाएगा  ।  ये  आंकड़  areal

 की  प्रद
 |  प्रस्तुत

 करते  ह
 हैं

 यदि  इस  प्रकर  को  कर्मियों  के  विरुद्ध  विशिष्ट  आरोप  महीं  fei  जाते  बड़
 गृहों  अर  विदेशी

 न्त्रित  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  कम्पनियों  के  मू  कदमों  के  विषय  में  अलग  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 मई  1974  क  हड़ताल  के  बाद  बर्खास्त  किये  गये  स्थायी  कर्मचारियों  को  अपीलों  पर  निर्णय

 2067.  श्री  इन्द्रजीत  गीत  क्या  रल  मंत्रों  यह  बताने  की  द्  देंगे  कि

 विभिनन
 रेलवे

 जोनों  में  जोनव/र  ada  स्थानों  कर्मचारी  1974  की  हड़ताल  के  पश्चात

 अभी
 त तक  बर्खास्त  हैं  ;

 }  ale (=)  कितने  क कर्मचारियों  की  बहलो  के  लिए  अपीलें  हदूद  कर  दो  गई  हैं

 क्या ऐसो  अपीलें  रद्द  करने  का  अन्तिम  प्राधिकार  जनरल  मैंने
 ie RU]  डिवीजनल

 सुर्पानन्टन्डेटों
 ग  दे  दिया  गयां  a4  अथवा  किसी  अपोल  पर  उच्च  स्तर  पर  भो  विचार  किया  ?

 ग के रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  से  नियमों
 के  अनुसार  नौकरी  से  हटाये

 जाने  या
 बरसात

 किप  जाने  के  विरु दूध  जिस  कमेंट्री  की  ana  अपीलीय  प्राधिकारी  दुवारी  रद्द  कर

 दो  गवाहों हो  वहँ  अपोलो  प्राधिकारों  के  fara  ye  पुनर्विचार  के  लिए  उपयुक्त  पुनरीक्षा  प्राधिकारी  के
 श ग

 समक्ष  एक  श  a  ie  पन a  प्रस्तुत  कर  सकता  है  और  मामले  के
 गणावग्णों  के  आधर  पर  पुनरीक्षा

 प्राचीन  रो  इव रਂ  उत  पर  ९  किय  जां  सकता  हैं  ।

 य

 प्रक्रिय  उन  संभी  कर्मी  यों  के  मामलों

 में  चालू  है  जिन्हें  मेव  से  हटा  fem
 है

 या  बुलाती  कर  गया  है  और  जिनकी  ana  खरिज
 कर

 दो  गधी  है  ।  fra  कर्मचारियों  को  अन्तिम  रूप  स  zai  कर  दिया  जायेग  या  सेवा  से  हटा
 दिया  इस  सम्  नहीं  बताया  जा  ।

 तिरुर  में  नई  दिल्ली-मंगलोर  जयंती  जनता  एक्सप्रेस  रेलगाडी  का  स्टाप  बनाना

 068.  श्री  Tao  श्रोकान्तन  नायर :  कया  रल  मंत्रों  यह  बताने  की  BIT  करेंगे  कि

 क्त  नई f दिल्ला-मंगलोर  जयंती
 जनता  एक्सप्रैस  रेलगाड़ी  भला पुरम  fay  नहीं  रुकती

 है  यद्यपि  उस  जिले  में  अनेक  महत्वपूर्ण  स्टेशन  हैं  ;  ike

 क्या  सरकार का  विचार  fear  में  इस  रेलगाड़ी  के  लिए  wig  बनने  का  है
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 रेल
 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा

 :  जी  हां  ।

 )  जी  नहीं  ।

 ओषधियों  ओर  फार्मास्यूटिकल्स  के  लिए  मलय  नि  नीति  ा  से  थी क  जद  Rly  1970  संशोधन

 2069.  श्री  सत्य्  नारायण  सिन्हा  :  कय  पढ़ो लियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  arta

 क

 औषधियों
 ate  फार्मास्यटि लस  के  लिए  जारी  किए  गए  aes  नियंत्रण  1970  को

 मुख्य  बात  क्या हू  ह

 उसमें  बद  में  क्य  संशोधन  किये  गये  ;

 अधिनियम
 प्रम  ओर  नियमों  के  किन ९ उपबन्धों  के  अधीन  मूल्य  बढ़:ने

 के  लिए  मागं दर्शी
 सिद्धान्त

 जारी  fea  गये हैं हैं  और  ये  सिद्धान्त  वो०  aiFo  सी ०  Tyo  ने  जानो  किये  हैं  उनके  मंत्र/लय  ने  अर

 क्य  इ  मसले  rte  fafa  मंत्रालय  का  परामर्श  लिया  गया  ar  और  यदि  तो  fafa  tama  के  निकष

 क्य  हँ  ;

 क्या
 मूल्य

 नियंत्रण  1974  के  लिए  मगंदर्शी
 सिद्धान्त

 ओ०  The  पी०  a  So  कहने
 पर

 चारों
 किये  गये  थ  als  विदेशी  फर्मों  को  ही  उनके  सभी  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  लाभ  हुआ

 थ  ह  और

 यदि  तो  विदेशी
 फर्मों

 की  फर्म चर  और  versa  मलय  में  जितनी  वृद्धि  की  अनुमति
 दो  झपकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  (3)  औषध

 1970  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकाश  हैँ

 (1)  इस  में  सखर  को  अत्यावश्यक  प्रबंध  औषधों  के  अधिकतम  विक्रय  मूल्य  निर्धारित  करने  और

 वि चि र्माताओं  को  प्रयुक्त  ative  की  अन्य  निर्माताओं  की  बिक्री  करने  क  सम्बन्ध  में  निर्देश  देने

 की  शक्ति  प्रदत्त  की  गई  है  ।

 (2)  इस  में  एक  फार्मूले  को  व्यवस्था  की  गई  है  जिसके  अनुसार  दव/इयों  के  फुटकर  मूल्यों  का  परि

 कलन  किया  जाना  ।

 (3)  इस  में  मूल्य-निर्धारण  ढांचे  के  लिये  दो  योजनाओं  की  व्यवस्था  है  जिन  में  से  कुछ उद्योग  द्वारा

 एक  अपनाई  जा  सकती  है  ।

 इस  में  केन्द्रीय  weary  को  दवाइयों  के  फुटकर  मूल्य  निर्धारित  करने  और  किसी  भी  दवाई

 के  फुटकर  मूल्य  अपने  आप  निर्धारित  करने  की  भी  शक्ति  प्रदत्त  की  गई  है  ।

 (5)  इस  में  थोक  बिक्री  तथा  पाचन  व्यवसाय  के  लिये  न्यूनतम  मुनाफ  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख

 l

 इस  में  सकार  को  औषध  का  निर्माण  करने  वले  पू चिटों  के  किसी  वर्ग  को  आदेश  के  सभी  अथवा

 किलो  भी  उपबन्ध  के  लागू  fer  जाने  से  छूट  देने  और  ऐसे  आदेश  को  रद्द  करने  अथव  उसे

 में  संशोधन  करने  की  शक्ति  प्रदत्त  की  गई  है  ।

 प  1970  में  निम्मलिखित  शामिल  न  ी  हु औषध  (4

 (1)  दवाइयों  की  तमाम  प्रमाणिक  आयुर्वेदिक
 सम्मिलित  करते  हुए  तथा  यूनानी

 पद्धतिया ँ;
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 (2)  दवाइयों  की  होम्योपैथिक  पद्धति  में  कोई  दवाई ;

 (3)  तारकोल  रोग/णनाशी  द्रव  ;

 (4)  निम्नलिखित  कोट ना शो  देव  याति

 बयान  हैक् सा क्लोराइड  तथा  इस  की  दवाइयां  ;

 डॉफकन।ल-टिपलोरो  gata  और  इसकी  दवाइयां

 डोउल्डरीन  तथा  इसकी  ;

 पाइरेट्स  तथा  इसकी  दवाइयों  ;

 (5)  मानव  शरीर  को  संरचना  अथवा  कसो  प्रक्रिया  पर  प्रभव  डालने  के  लिए  अनोखा  ए  प्रदान

 जिन  के  समय  समय  केन्द्रीय  सरकाए  दारा  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  दास

 विशेष  रूप  से  उ saa  किया  जाए  |

 औषध  1970  में  11-1-1971  तथा  8-8-1974  को

 धन  किया  गया  ।  भारत  के  असाधारण  राज पत्न  के  खण्ड  3,  उप-खण्ड  (11)  में  प्रकाशित

 संशोधित  आदेश  संख्या  तथा  48  की प्रत्येक  की  प्रति  6  1974  तथा  13  अगस्त
 1974  को  सभा  पर  रख  दो  गई  थी  ।

 आदेश
 के

 पैराग्राफ  13  तथा  14  में  दवाइयों  के
 फुटकर  मूल्यों  में

 संशोधन  क्यें
 जाने  की  भी

 व्यवस्था  मागंदशक्ष  विधि  जिस  ar  निष्कर्ष  था  वि
 ऐसे  मानें-दर्शक

 सिद्धान्तों  का

 जानो  निया  जाना  ठोक  कह  के
 परामर्श  a

 मंत्रालय  द्वारा  चारों  किये  गये  थे  ।  ये  केवल  इस  आशय

 सब बनाये  गये
 ड
 तक  उद्योग  का  wits  हो  सके  कि  अंतरिम  मूल्य  संशोधन के  लिये  मूल्य-ढांचे  ,  जिसको

 उन्हों  ने  हिसाव

 /

 लगाना  का  ढंग  क्या  हो  ।

 जो  दीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  |

 दि द बम्बई  के  गहरे  सनद  में  स्थानों  डिलीट  प्लेटफार्म  स्थित  करने  क  बार  में  तल  तथा  safe

 शे  आयोग  की  योज

 2070.  थी  TqTo  To  मुख्यतम :  क्य  पटो  लियम  और  रसायन  मंतो  ae  बतान  कर  भ

 करेंगे  fn,

 क  वर्ब ई
 के  ग्रे  समुद्र  में  यायी  ड्रिलिंग  तथा  उत्पादन  प्लेंटकर्म  eqfoa  करने  के  बारे

 तेल  तथा  प्रा  शक  गैस  अयोग  को  कोई  हैं  ;  आर

 २  तो  इस  पत्र  में  क्या  रिहाई  की  गई  है  तथा  उत्पादन  कब  तक  आरम्भ  ने  की

 संभावना  है
 ?

 साही  ह पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (ati

 सी०  पी०
 Ment,  आर  बम्ब

 हाई  संरचना  नीचे  गए  तेल  को  वा  शिक्षिका  उपयोगिता  निश्चित  ही  जाने  प
 क  a ६

 तरा  एव
 गये

 आयोग  का  इस  स  रचना  a  तेल  उत्पादन  करने  के  लिए  व्यसन  और  उत्पादन  प्लेटें  स्थ/पित

 करने  का  विचार  है  ।

 53



 Written  Answers  November  26,  1974

 जालों  erty  कम्प  नयां

 2071.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  फोन  वर्षों  के  दौरान  समूचे  देश  में  राज्यवार  तथा  बिहार  में  जिला-वार  जालों  कागज

 कम्पनियों  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वक्षण  किया  गया है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  :  कम्पनी  काय

 विभाग  ने  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 उपभोक्ताओं  को  कुकिंग  गेस  को  डिलीवरी  में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  सेल  की  स्थापना

 2072.  श्री  वीर  भद्र  सही  करा  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यट  बताने  कीया  करेंगे  कि  :

 ~ नाक पात waited
 में शीघ्रता  tia कयों  सर घर  का  विचार  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  कुकिंग  नम  को  मिली

 के  लिये  एक  aia  सैल  स्थापित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इत  सैल  को  स्थापना  करने  के  मुख्य  उद  शय  क्या  होगा  तथा  यह  अपना  कांयं  कब  से

 आरम्भ  करर  देगा  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सौ ०  पी०  :  इस  समय  सरकार  के

 विचाराधीन  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 narticipati  1g  in  the  Strike Condonation  of  Break  in  Service  of  Employees  partic  pant

 2073.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whetner  Government  made  an  announcement  in  September,  [974  that  the  break
 1974 in  services  of  tne  railway  टा] 1010665/५४110  participated  in  tne  rail  strike  of  May,

 will  be  condoned  ;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ;  and

 (c)  the  time  by  whicn  it  will  be  done  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Stiri  Buta  Singh)  :  (a)  No.  When
 replying  to  the  debate  relating  to  Supplementary  Demands  for  Grants  (Railways)  1974-75
 in  the  Lok  Sabha  on  9-9-1974,  tne  Minister  of  Railways  had  made  it  clear  that  this  question

 the  staff  haa  erred  at  the  time  of  the  strike.
 willbe  looked  into  again  स  sympathetically  as  possible  witnin  the  ambit of  the  law  although
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 (0)  &  (c)  Inaccordance  with  tne  Governmz2nt’s  decision,  the  break  in  service  has  been
 Condon-d  after  examining  the  representations  of  staff  case  by  cas2,  depending  on  extenua-
 ting  circumstances.  So  fag,  the  break  in  service  of  about  3.78  lakh  employzes  his  been  con-
 doned.  The  process  is  cv  atinuing  with  all  possible  promptitude,  but  no  time  limit  can  be
 laid  down.

 गाजियाबाद  स्टेशन  पर  कार्य  कर  रहे  करियर  कर्मचारियों  के  लिए

 गर्मा  तथा  सर्दी  की  विद्या

 2074.  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :  क्राल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गाज धि बाद  स्टेशन  में  कार्य  कर  रहे  कर्मशील  तमंचा  रियों
 को  वर्थ

 1974  के  लिए  गर्मी  तथा  सर्दी  को  वर्दियां  सप्लाई  नहीं  को  गई  हँ  ;

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  में  एसे  कर्मचारियों  को  इस  बीच  नदियां  सप्लाई  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हूं  ;  और

 '
 (7)  इस  मामले  को  नियमित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  बूटा  :  गाजियाबाद  स्टेशन  पर  वाणिज्यिक
 तमंचा

 रों

 को  वर्ष  1974  में  ठंडा  वर्दियों  दो  गया  1974-75  के  लिये  गर्म  वर्दियों  का  संभरण  भो  जिन्हें

 लेंस  क्लोदिंग  शाहजहां  पुर  में  तार  किया  जा  रही  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।

 दिल्लो  ta  में  भो  कर्वेचर  रियों  को  नदियों  के  सारी  की  स्थिति  भी  वैसी  है  जसी  कि  भाग

 के  उत्तर  में  बतायी  गयो हैं  ।

 1974-75 के  लिये aa  विषयों  के वन रण  मंदिर  (asia aqiier कलो  दिग
 जिसको  उत्तर  रेले  द्वारा  लिखाई  का  ठेका  दिया  गया  में  श्रमिक  आन्दोलन  और  बिलों  को  कमा  के

 कारण  हुई  ।

 रक्षा  उस्ताद  मंत्रालय  से  कटा  गया  है  कि  वे  आरडितेन्स  safer  शाहजहांपुर  को  सर्दी

 की  1974-75  को  वर्दियां  तुरन्त  बनाने  का  आदेश  दें  ।

 qq  1973-74  के  रोशन  gata  संगठण  को  बनाए  खने  में  हुआ  way

 2075.  श्री  महा दीपक  fag  शाक्य  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भार तोप  रेलवे  में  सकता  संगठन  को  बनाए  रखने  में  होते  वाला  व्यय  बहुत  अधिक  है

 तथा  उसका  काय  इसके  अनुपात  में  कम  होता  z

 वर्ष  1973-74  दौरान  इस  संगठन  में  ,  कर्मचारियों  के  भत्ते  तय  सभो  अन्य  खर्चा

 कुल  व्यय  कितना  हुआ  ;

 इस  अवधि  के  दौरान  उन्होंने  कितने  मामलों  का  निपटान  किया  तथा  उनका  क्या  परिणाम

 निकला  है  ;  और

 क्या  प्रशासन  का  विचार  वर्तमान  संगठन  i  कोई  कटौती  करने  का  हे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  बूटा
 :  जो  नहीं  ।

 59.6  लाख  रूपये  |

 एके  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  नहीं  ।
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 विवरण

 राजपत्रित  अराजपत्रित

 474  8,189 1973-74  के  दौरान  प्राप्त  हुईं  शिकायतों  को  संख्या

 949  10,323 शिकायतों की  कुल  जिसमें  पिछले  वर्ष  की  अपमानित

 शिकायतें  शामिल  हैं  e  e  e  e

 507  7,984 वर्ष  के  दोरान निपटाये  मामलों  की  संख्या

 (1)  बिना  जांच  के  छोड़े  गये  .  170  4,090

 273 (2)  जांच  के  बाद  छोड़े गये  2,743

 (3)  विभागीय  अनुशासनिक  कारवाई  या  अदालत  में  मुकदमा  64  1,151

 चलाये  जाने
 के  वास्ते  लिये  गये  ।

 दंडित  गये  कमेटी  रियों  की  संख्या  27  1,035

 Scheme  to  provide  Sheds  at  small  Railway  Stations

 ह  e
 pleased  to  state  : 2076.  Shri  Pannalal  Barupal  Will  the  Minister  of  Railways  ce  pi

 (a)  whetner  there  is  any  scheme  to  provide  sheds  at  small  Railway  Stations  in
 near  future;

 (0)  whether  there  is  any  similar  scheme  to  plant  more  and  more  shady  trees  at

 small  railway  stations  on  Northern  Railway  ;  and

 (c)  1  50,  the  time  by  wnich  these  schemes  will  be  completed  ana  tne  amount  of  expen-
 diture  to  be  incurred  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  cf  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  Tnere  is  no

 such  scneme  to  provide  sheas  at  all  small  stations.  It  is  presumed  that  by  ‘‘sneds’’  it  is
 meant  the  passenger  covers  buiit  on  the  platforms  to  provide  protection  against  rainand  sun
 Provision  of  such  sheds  at  s.ations  is  consiaered  on  merits,  aepending  upon  the  volume  of

 passenger  traffic  at  tne  stations  and  climatic  conditions  and  are  a  prcgram-
 med  basis  as  recommended  by  the  Railway  Users’  Amenities  Committee  ana  subject
 to  availability  of  funds.

 (b)  Planting  of  shaay  trees  on  placforms  at  all  stations  is  considered  as  a  basic  amenity
 and  is  covered  by  general  policy  instructions.  Every  year  during  monsoon  trees  are  planted
 on  the  pratforms,  as  found  necessary.

 (c)  Augmentation  of  passenger  amenities  including  passenger  covers  and  planting
 shauy  trees  on  platforms  is  a  continuous  process.  A  sum  of  Rs,:20  crores  was  originally
 proposed  to  be  spent  during  tne  Fiftn  plan  period  on  all  passenger  amenity  works  which
 include  in  addition  to  passenger  covers  items  1ike  waiting  nalls,  improvements  to  platforms,
 foot  over  briages,  drinking  water  supply  at  stations,  lignting  etc.

 “#6
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 लिखित
 उत्तर

 विभिन्न  उच्च  न्यायलयों औ
 र

 उच्चतम न्यायालय  में  अनिर्णीत  पड़े
 डे

 मामले

 2077.  श्री  पी०  ऑर०  चिनाय  क्यां  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री यह  बताने  की  टपा

 करेंगे  fi वि  :

 1  1974
 को

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  तथा  विभिनन  उच्च  न्यायालयों

 में
 कल  कितने  मामले  अनिर्णीत  पडे  थे  ;

 इतने  अधिक  मामलों  के  अनिर्णीत  पड़े  रहने  के  क्या  कारण है  ;  और

 सरकार  ने  मामलों  के  अनिर्णीत  पड़े  रहने  की  अवधि  को
 कम

 करने
 के  लिए  यदि

 कोई
 कार्यवाही  की  है  तो  वह  क्या  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  आर०  :  1  1974

 को  स्थिति  के  बार  में  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  30  1974  को  भारत  के  उच्चतम

 न्यायालय  और  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  कुल  संख्या  12,895
 और  थी  I

 अधिकांश  उच्च  न्यायालयों
 में

 मामलों
 के

 बकाया  रहने  के  मुख्य  कारण  मामलों के  संस्थित

 किए  जाने  में  सामान्य  और  न्यायाधीशों  की  संख्या  का  है  ।

 (7)  (1)
 राज्य  प्राधिकारियों  को  यह  सलाह  दी  गई

 है
 कि  वे  इस  बात  को

 ध्यान
 में  रख  कर  कि

 कितने  मामले  संस्थित  किए  गए  कितने  निपटा  दिए  गए  हैँ  और  कितने  लम्बित  उच्च  न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों  की  संख्या  का  साथ-समय  पर  पुनर्विलोकन  और
 पुन नियतन

 करें  ।  उनको  भी  सलाह
 दी  गई  है  कि  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिये  कारवाई  काफी पहले  ही  प्रारंभ  कर  दी  जानी  चाहिये  ताकि  यह

 सुनिश्चित  हो  सके  कि  जिस  तारीख  को  स्थान  रिक्त  हों  उसी  तारीख से  उनकी  पूरी  हो  जाए  ।

 (ii)  उच्च
 स्यायालंयों

 की  बकाया  मामलों  से  संबंधित  समिति  ने  कुछ  सिफारिशों  की  है  जो  पुर्णतः
 प्रशसनिक  प्रकृति  की  है  और  जिनका

 sees
 मामलों  के  निपटारे

 में
 होने  वाले  विलम्ब  को  समाप्त  करना

 राज्य  सरकारों  अर  उच्च  न्यायालयों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  एसी  सिफारिशें  को  तुरन्त
 कार्यान्वित  किया  जाए  |

 (IV v)  विधि  आयोग
 ने

 आपराधिक  मामलों  से  संबंघित  प्रक्रिया  विषयक  विधि  में  संशोधन  करने  के

 अनेक  सिफारिशें  की  हू
 ।  इन  सिफारिशों  के  आधार  पर  एक  नई  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  अभी  हाल  ही

 में  अधिनियमित  को  गयी  3

 (४)  बिधि  आयोग  a
 सिविल  मुकदमों  में  होने  वाले  विलम्ब  को  समाप्त  और  कम  करने  तथा  इस

 प्रकार  उनमें  होने  वाले  खच
 में  कमी  करने  की  दृष्टि  से  सिविल  प्रक्रिया

 सं हित प गी  1968  में  कुछ  संशोधन

 करने के  qiti?  भी  दिय ेहँ  ।  लि  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  के  लिये  एक  विशेषक  संसद  य  समक्ष

 कम्पनी  अधिनियम  की  धाराओं  146  (4),  147(3);  147(4)  और  148  अन्तर्गत

 चलाया  गय  मकान

 2078.  श्री  हे मन्द्र सिह  बनेगा  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  :

 कया
 गत  कीन

 वर्षों  के
 दौरान  eriay afatiaa & की  धारा

 146(4),
 147

 (3),  147(4)
 और  148(1)

 के
 भन्तगंत

 पंज़ीक्वत  कार्यालय  तथा  स्थान  का  सहीਂ  प्रकाशन  करन ेसे  संबंधित

 मुकदमें  चलाये  गए
 ह

 37.0
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 क्या  सरकार  ने  कानों  अधिनियम  की  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  किए  गए  ए  से  अपराधों का  पता  लगाने  हेतु  कोई  एजेंसी
 स्थापित  की  है  अथवा  कोई  तरीका  निकाला  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  क्यां  कार्यवाही  करने  का  विचार

 हैकि  इन  उ  पौधों  को  लागू  किया  जाए  तथा  कम्पनी  और  उनके  अधिकारियों  दारा  पालन  किए  जाएं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेदव्रतं  बरूआ  :  घारा  146(4)
 और  147(2)  के  ata  कुछ  मुकदमें इस  अवधि  में  चलाए  गये थे  ।

 1.  |  )  अधिनियम  के  कम्पनी  रजिस्ट्रार  हो  इस  प्रकार  के  अपराधों  को  खोज
 करने  के  लिये  सांविधिक  रूप  से  प्रभावित  है  और  wert  अधिनियम  की  धारा  621  के  अनुसरण  में  वह
 ही  मुकदमें  चलाने  का  अधिकारी  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता

 बॉबी  योजना  के  दौरान  गुजरात  में  ससे  लाइनों  कर  विस्तार/उनका  बदला  जाना  नई  रेलवे ml
 लाईनों  का  बिछाया  जाना

 2079.  श्री  डो०  पी०  जडेजा  :  कया  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  वारंग  लि  गुजरात  में  वर्मा न  रेलें

 लाईनों  के  उनके  बदले  जाने  पथ  नई  रेलवे  लाइनें  बिछने  संबंधी  योजनायें  पांचवीं
 पंच-वर्षीय  योजना  में  qiaa

 की
 rag  हैं  ओर  प्रत्येक

 परियोजना
 की  मुख्य  wa  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बांटा  faz)  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  हंसना  में  शामिल  करने  के  लिये  aft o  eel योजनाओं  को  ati

 अन्तिम  रूप  नहीं  fea
 उरयां  है

 ले  hq  गुजरात  में  इस  समय  निम्नलिखित  1.0
 योजनाओं

 पर  काम  चल  रहा  है  :

 ar  |
 ry

 (i)  साबरमता-गॉंर्ध/नगर  बड़ो  लाइन--लम्बाई  27,  85  fhe.  त  2.85  करोड़
 रुपए

 (11)  वोरमगाम-ओखा/पोर  बन्दर  सीटर  लाइन  बड़ो  लाइन  में  बदलना--लम्बाई  556.97

 कि०  लागत  42.  95  करोड़  रुपये  ।

 ऑरिक
 अथवा  पूर्ण

 रू  से  गुजरात  में  पड़ने  वालों  निम्नलिखित  परियोजनाओं के
 सर्वेक्षण

 पूरे  कर  लिय  गये  हें/चालू  हैं  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना वधि  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  पर  काम  शुरू
 करने  के  संबंध  में  विनिश्चय  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  को  जांच  हो  चुकने  के  बाद  कियां  जाये  गा  बशर्तें

 कि
 उसके  लिये

 धन  Al  उपलब्ध  हो  ।

 (i)  दिल्‍लो-अहमदाबाद  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना--लम्बाई  1110  कि०

 लागत  131  करोड़  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  ,  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा
 रही  है  ।

 (1i)  भावनगर-तारापुर  बड़ो  लाइन--लम्बाई  141  कि०  alma  11.92  करोड़  रुपये

 (1968-69  के  अनुमान  के  ।  सर्वेक्षण  पुरा  हो  चुका  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (ii)  TfetaTa—TaI AST  मीटर  लॉइन/बड़ो  लाइन--लम्बाई  284  किं०
 लागत

 22  00

 करोड़  रुपये  |  सर्वेक्षण  पुरा  हो  चुका  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (iv)  afsaqta-sqsqq—Alatat  छोटी  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  aqala-v4-farare—araly

 109  fro  मी०/शामलॉजी  Vis—Alevar—HqsTS  नयी  मीटर  लाइने--लम्बाई  84  कछ
 मों०

 सर्वेक्षण  काय  हो  है  |

 “88



 लिखित  उत्तर
 =

 1996

 कता

 Scheme  to  start  Jayanti  Janta  Express  and  North  India  Express  from  Muzaffarpur

 2080.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  scheme  has  been  formulated  to  start  the  Jayanti  Janta  Express  and
 North  India  Express  from  Muzaffarpur  after  the  completion  of  Samastipur-Muzaffarpur

 broad  gauge  line  and  if  so,  the  time  by  which  these  trains  are  likely  to  be  introauced;  and

 (b)  whether  any  facility  is  proposed  to  be  provided  to  Muzuffarpur  ana  East  ana  West

 Champaran  bound  passengers  travelling  by  these  trains  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  Presumably
 the  reference  is  to  21/22  Howrah-Samastipur  Nortn  Bihar  Express  whicn  is  proposed  to
 be  extended  to  and  from  Muzaffarpur  on  the  opening  of  Samastipur-Muzaffarpur  B.  G:
 line.  However,  153  Up/154  Dn  Jayanti  Janata  Express  will  continue  to  originate/terminate

 at  Samastipur.

 (0)  After  the  ppening  of  the  8.  G.  line,  7  pairsof  trains  including  19/20
 Mithila  Express,  21/22  North  Bihar  Express,  329/330  Howrah  Fast  Passenger  and  311/312
 Sealdah  Fast  Passengers  will  be  extended  to  and  from  Muzaffarpur.  Suitable  connections
 to  21/22  North  Bihar  and  153/154  Jayanti  Janata  Express  have  been  provided  at  Sama-

 stipur  ana  Muzaffarpur  for  the  convenience  of  passengers  to  and  from  Narkatiaganj  both
 via  Motihari  ana  Raxaul.  For  the  facility  of  througa  passengers  at  Muauffarpur  and  be-

 yond  travelling  to  and  from  Delhi  side,  the  existing  two  through  service  coaches  running
 betwzen  New  Delhi  and  3909511.0 7.0  will  be  extended  upto  Muzaffarpur  by  85/86  Assam
 Mailand  /9/20  Mithila  Express.

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिश
 इन 1 2081.  को  पी०  एम०  संद

 :
 कं  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्र  निकलने  नलण न बप  वो  को  Ba  करेंगे  कि

 कप  अनुसूचित  जातियों  तथ  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  संबंधि  dada  समिति

 पाँव (  im
 के  छद  प्रतिवेदन  में  की  गई  निम्नलिखित  सिफरिशों  ve  कोई  कायदे ही  कीं

 है  ह

 (1)  गोशा टों  तेल  शोधक  कारखाने  को  अनुसूचित  उतियों/जन  जातियों
 के  लिये  आरक्षित  किसी  पद

 क कृ  गर-आरक्षित  करने  के  पुर्व  आक्षित  पद  |  के  लिये  इन  समुदायों  से  उपयुक्त  व्यक्ति  लेने

 के  लिपे  oy  नाय  रोजगर  कार्यालय  से  सम्यक  स्थित  करना  चाहिय े;

 (ii)  भारतीय  तेल  निगम  को  गेर  आरक्षण  के  इन  qa}  मामलों  की  सूचना  पेट्रोलियम  तथा  रसायन

 मंत्रालय  तथा  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन  जाति  के  आयुक्त  भो  देनी  और

 यदि  इन  सिफारिशों  को  eater  नहीं  किया
 है

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सो०  पी०  :  ak  आरक्षित

 रिक्त  स्थानों  के  आरक्षण  के  संबंध  में  सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों  gro  अपनाई  गई  जसा  कि

 सरकार  grr  जारी  किये  गय  fara में  उल्लेख  किय  गधा  में  व्यवस्था  गई  है  कि  सीधी

 भर्ती
 के

 कोट  में  अक्षित  fad  स्थानों को  अपारक्षित  aaa  पु  (1)  समाचार  पत्तों  में  विज्ञापन

 दें  कर  (ii)  रोजगार  केन्द्र  को  अधिसूचित  करके  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजातियों के
 सदस्यों  को  आरक्षित  रिक्त  स्थानों  को  जानकारों  देनों  चाहिए  ।  विज्ञापन  को  एक  प्रति  क्षेत्रीय  राजग

 केन्द्र  को  भो  भजनों  होतो  है  ।  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  इस  प्रक्रिया  को  अपनो
 रहा  है  ।

 समिति  को  सिफारिश  है  कि  इण्डियन  आयल  कार्पोरेशन  की  आरक्षण  के  समस्त  मामलों कों

 सूचना  पेट्रोलियम  और  रसायन  तथा  अनुसूचित  जाति  war  अनुसूचित  जन  जाति  के

 आयुक्त  को  भो  देना  को  स्वीकार  किय  गया है  ।.  इण्डियन  अमल  कार्पोरेशन  को  इस  प्रक्रिया

 का  अनुसरण  करने  सलाह  दो  गई  है  ।  तथापि  अप्रेल  1973  में  इस  सिफारिश  की  स्वीकृति

 के  बाद  गोहाना  शोधनशाला  में  अप  रक्षण  का  कोई  मामला  नहीं  आया ।
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 1896  (Saka)

 औषधियों  के  उत्पादन am  बढ़ाने  संबंधी  योजना
 \

 2082.  श्री  iso  ईश्वर  रेड्डी  कया  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  प  करेंगे  कि

 क्या  सरकाए ने  पाँचवां  योजना  के  अन्त  तक  1972-73  के  मूल्य  के  600  करोड़

 रुपये
 के  तथा  औषधियों  के  विक  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  योजना  बनाई

 क्या  इस  समय  वार्षिक  उत्पादन  का  70
 प्रतिशत  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्रास  निमंत्रित

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकारों  क्षेत्र  में  हो  नये  आर्थ  एककों  को  स्थापना  करने  के  बारे  में  कोई

 श्रस्ताव  सरकार  के  विचाशधोन  है  ;  और

 यदि  तो  स्थापित  किए  ara  वालें  प्रस्तावित  नये  एककों  तथा  अन्य  विस्तार  कार्यक्रमों

 को  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ato  Ho  आर  पांवों

 वर्षीय  योजना  के  प्ररूप  में  1978-79  के  अन्त  तक  औषध  सुबर योगों  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के

 fat  500  करोड़  रूपये  को  परिकल्पना  को  गई  इससे  प्रतिवर्ष  150  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के

 औषधियों  का  उत्पादन  होगो ।

 इस  समय  36  विदेशो  फर्म  जिनमें  50%  से  अधिक  विदेशी  पूंजी  लगी  हुई  है  पण

 रूप  से  अथवा  आंशिक  रुप  में  औषधियों  के  उत्पादन  .  में  लगी  हुई  सुत्र  योगों  के संत्रंध  में  इन

 फर्मों  को  faa  ga  बिक्र  का  लगभग  45%,  है  तथा  प्रबंध  औषधों  के  संबंध  में  इन  फर्मों  की  बिक्री

 कुल  feat  का  33% है  ।

 1973  में  घोषित  औद्योगिक  लाई सं सींग  होती  के  अनुसार  अधिक और

 एवं  भेषज  उद्योग  को  उस  उद्योग  सूची  में  सम्मिलित  किया  war  है  जिसमें  अधिकाँश  पूंजी  निवेश

 वाली  कम्पनियां  तथा  बड़े  घराने  को  कम्पनियों भीਂ  भाग  ले  सकती  treaty  क्षेत्र  में  अवध

 उद्योग  के के  विस्तार/विविधीकारण  हेतु  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  70  करोड़  रूपये  की

 ब्य वस् या  को  गई  है  |

 संसद  समिति cy  जौ  पच  नचनी  नगा  नी  aad  AAA  a  समाजिक

 ह  जत  शक्त  य  tt  थके  तथ  जन  नीधि  को  जांच  कर  रही  ने  ओपनर  उद्योग  के  बार

 लका में  निम्नलिखित  | हि  दिये है  :--

 मल्  नियंत्रण  एवं  गु  की  सुनिचित  हेतु  औषधी  उद्योग  दा  राष्ट्रीय  तारण  किया 2
 V  TAT  चाहिए

 ्
 सरको  श्री  जय  सुखलाल  हाथी  कीਂ  अध्यक्षता में

 एक  समिति  कीਂ  स्थापना  की  है  जिसकी

 अन्य  वर्षों  के  साथ  एक  निम्नलिखित  काय  भी  है  ।

 मूल  औषधियो ंतथा
 संयोगों

 के  निर्माण  और  अनुसंधान  एवं  विकास  हेतु  सरकारी
 क्षेत्र

 को

 नेतृत्व  करने  की  स्तर  में  लाने  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  आवश्यक  उपायों  का  सुझाव  | ह
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 पांचवें  पंचवर्षीय  योजना  के  दौसा  सरकारी  क्षेत्र के  ए
 at

 के  विविधीकरण  विस्तार

 कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  निम्न  प्रकार
 है  :--

 प्रायोजक  at  स्थापित  क्षमता  अनुमानित

 पूंजी  लागत

 रुपय  लाखों  में इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०

 शिन्थेटिक  ड्रम  प्लाट  विस्तार  .  38  ओपीडी-प्रतिवर्ष  1989  मी ०  2190.00

 टनों  से  3307  मी०  eat  तक

 विस्ता

 300  मीटरी  टन  838.  00 नियोसिनामाइड  प्लॉट

 एन्टोब/योटिक  प्लॉट  विस्तार  स्टेप्टोमसइसीन  85  मी ०  टन  से  120  820.00

 मी ०  ठन  तक :  देट्रासाइक्लोन  25

 से  95  करो  टन  एम्पीसिलिन  10

 मो०  टन  :  साइक्लोन  5  मो  ०

 टन

 aw
 सुत्र योगों  से  संबंधित

 यू  निट  1500  मिलि  ae  शीशियां  550.00

 एवं  कसूर  50  सिरप

 1  लाख  आयनमेठ  1  किलो

 लिटर

 एन्टी बायोटिक्स  लि० 11.  हिन्दुस्तान

 . पन् सि लिन  विस्तार  84  एम  एम  यू  से
 160  एम एम  यू

 154.18

 579.84 पेनिसिलीन  प्लाट  विस्तार  एम  एम  यू

 nq  सं  बलिष्ठ  पेन्सिलिन  में  र  टन  से  35  मो०  ठन  547,  41

 85  मो ०  टन  से  170  मी ०  टन  290.98 स्ट्रेप्टोमाइसोन  विस्तार

 विटामिन  सी  विस्तार  .125  मी०  टन  से  250 मी  ०  टन  119.97

 एरिधोमाइसोन  ह  19  ह  403.11

 नये  एन्टोबयोटिक्स  .  18  oad  179,16

 औद्योगिक  एंजाइम्स  e  20  मी ०  ठन  115.06

 287  मी०  टन  प्रबंध  औषधों  का  निर्माण  करने  के

 600.23 लिए  नये  उत्पादक  यूनिटों  की  क्षमता

 लोक  सभा  तथा  गुजरात  विधान  सभा  के  ster  निर्वाचन  कराना

 2083.  श्री  समर  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  fa

 क्या  लोक  सभा  तथा  गुजरात  विधान  सभा  के  शीघ्र  निर्वाचन  कराने  के  लिए  आवश्यक

 तयारी
 करने

 हेतु
 सरकार  दारा  निर्वाचन  आयोग  को  कोई  अनुदेश  आरो  किंया  गया  है  ;

 सच  ना srzararerr  a  soy  कलावा  =
 यदि  तो  14  Tt

 &
 ०
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 न्याय  और  meat  काय  मंत्रालय  में  राज्य  सरोजिनी  :
 जो

 नहीं
 ।

 प्रश्न  हो  नहीं  ।

 अजमेर  डिवीजन  में  आल  इंडिया

 लोको  रनिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  द्वारा  आन्दोलन  को  समाप्त  करना

 2084.  श्री  चन्द्रिका

 थी  धमंगंज  fag:

 क्या  रेल  Way  यह  बताने  को  प्रा  करेंगे  कि  :

 ‘try  रि ५६  ह  |  » स  सेशन  के  आन्दोलन  की क्यां  1973  में  आल  इंडिया  लोकों  स्टाफ  ए

 समाप्ति  पर  सेवा  व्यवधान  न  करने  सहित  सभो  दमनक रों  atta  क्यों  ere को  स  प्त  करने  के  बारे  में  समझता

 हुआ  था  ;

 यदि  तो  किये  गये  समझौते  को  मुख्य  बातें  किया  हैं  ;

 क्या  पश्चिम  रेलवे
 में

 aa  स्टाफ
 को  सेव  में

 व्यवधान  जव  तक  किया  जा  रह  है  ;  और

 यदि  तो  इत  wear  विशेष  रूम  से  अजमेर  डिवीजन  dar  में  व्यवधान  समाप्त ्
 न  करने  के  करण  हूं  ओर  इन  कमंचार्यों  की

 में
 व्यवधान  को  समाप्त  करने  के  लिये

 सरकार  दुवार  क्या  काप्यं वाहोਂ  को  जा  रहो  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  faz)  ज  और  बंद  विनिश्चय  किया  गया  था

 कि  कोई  गडात्वक  याराने  जड़ों  को  जायेगा  और  यह  कि  लोकों  रनिंग  कमंचार्यों  के  मामलों  पर

 विचार  किया  और  वाट  वापस  लेने  और  इनसे  सम्बंदूध  मामलों

 हिसा  और  तोड़-फोड़  के  मामलों  को
 saga  स्थिति  बनायी  रखीं  जायेगी  ।

 = दिसम्बर  1973  को  अघ  इतनी  में  भाग  लेने  पर  पश्चिम  रेलवे  के  कुछ  लोको  रनिंग

 कर्मचारियों  को  सेवा  भंग  के  प्रशन  पर  विचार
 किया

 जा  रहा  है  |

 दुर्गापुर  उर्वरक
 संयंत्र

 के  लिए  इटली  की  एक  फर्म  द्वारा  दोषयुक्त  उपकरण  की  सप्लाई

 2085.  श्री  राम  सहाय  पांड े:
 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 पेट्रोलियम  और  मंत्रों यह  बताने  की
 पग

 oi  करेंगे  कि
 :

 का  इलों  को  एक  फन  दवा  दोषयुक्त  उपकरण  को  सप्लाई  करने  से  वाणिज्यिक  उत्पन्न

 के  लिपे  दुर्गापुर  stun  ara  को  चालू  करने  में  विलम्ब  हो  गया  और

 यदि
 तो

 इस  बारे  में क्या  उपचाशत्मक  काय  वाही  की  गई  है
 ?

 पेटोलिपम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :
 अनेक  आधुनिक

 e708
 उपकरणों  जिनमें  कुछ  geal  के  निर्मित  SAF  रण  सम्मिलित  में  नबी  आने  से संयंत्र  के  सफलता

 युवक  प्रतिभा  में  कठिनाई  wera  हुई  संबंध
 ने

 संतोष पर वंक  स्तर  तक  कार्य
 करना

 जारी  रखा

 (a)  विभिन्‍न  खूबियों  का  पता  लगाने  एवं  उन  पर  काबू  पहने  के  लिए  उठाये  गये  के
 कल  चपर  बना  था

 रिक्त  अनेक  उच्चारणों  में  बदलने  के  जो  खराब  पाये  नये  Oe  रण  प्रतप्त  किये  गये  ।  मैसेज

 टैक नो मोंट  आफ  इटली  द्वारा  एक  पण  विस्तृत  सर्वेक्षण  गया  है  तथा  इस  सर्वोक्षण  को  ध्यान

 में  रखते  |
 =
 हुए  संयंत्र  को

 संतोषजनक
 स्तर  तंक  काम  करने

 में
 सुनिश्चित  करने

 के
 लिए  कार्यवाही  की

 जा  रही हैं  ।
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 ह

 ffi
 बाजारों  क  वर्षों  के  वंतनमानोंके  बार  मं  निर्णय

 2086  }  जगन्नाथ  fad  :  क्या  ta  मंत्रों  यह  बताने  q की  पा  करेंगे  कि

 (@)  क्या  सरकार  ने  शूटरों  के  विभिन्न  वर्गों  के  वेतनमानों  के  बारे में  कोई  चिणेय  कर लि

 af  q  तो  तत्तंबंधों  मुख्य  बातें  कया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag)  :
 और  तीसरे  वेतन  ओ योग की  सिफरिशों

 के  पर  शूटरों  को  निम्नलिखित  वेतनमान  आबंटित  किये  गये  है
 :

 विमान  वेतनमान  संशोधित  वेतनमान
 मं त  Bo

 भाप  शंटर  डीज़ल  शंटर/बिजली  शंटर  136-200  290-400

 130-158  290-350 भाप  शंटर  1...”  शंट  र/बिजली  शंटर

 विवाचक  मं  डल  वर्मा  तंत्र  के  पंच  निर्णय  के  फलस्वरूप  शूटरों  के  वेतनमानों

 में  कुछ  और  संशोधन  करने  का  प्रश्न  विचारधीन है
 ।

 गरीबों  को  कानूनी  सहायता

 2087.  श्री  सोमनाथ  चैटर्जी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  यट  बताने  की  ऊप  करेंग कि  :

 क्या  गरीबों  को  कानूनी  सहयता  प्रदान  करने  के  लिए इस  नीचे  कोई  hala  gag  गई  है  और

 इसे  अन्तिम  रूप
 दिय  गयाहै  ;

 yan,  उन
 tod  a यदि  तो  किस  प्रकार  की  और  कितनी  र  ने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  स्कीम  के  क्रियान्वयन

 की  संभावित  तारीख  क्या है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  -  सरोजिनी
 :

 जी  नहो ं।

 प्रश्न  हो  उठता  |.

 चामराजनगर  तथा  संत्यमंगल  के  बीच  रल  लाइन

 2088.  श्री  एस०  एम+  सिद्दीक़ा  क्त  रेल  <at  यट  बताने  को  मारेंगे  कि  :

 पांचवीं
 पंचवर्षीय  में  दक्षिण  tad  में  चामराजनगर  तथा  सियामंगलम  के  बीच  रेल

 ;  अर लाइन  का  निर्माण  कायें  शुरू  जा

 यदि  तो  तत् संबंधित  बातें  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (atti = >

 बूटा  पांचवीं  योजन  के
 रस्त

 वो के  अभी  अंतिम  रूप  न

 दिया
 हैं

 |  लेकिन  इस  लाइन  के  ta  थ  में  पहलों  रिपोर्टों  से  पता  चलता है  कि  इस  लाइन  पर  यातायात

 पर्याप्त  नहों  होग  जिससे  उसके  निर्माण  कब  औचित्य  बनाता  1.0  और  यह  अ
 थिक  दृष्टि  से  सक्षम  हो  aq

 ठिन हूं है होग  | की  कमी  के  कारण
 निकट

 भविष्य  में  इस  प्रस्ताव  को
 थ

 में
 लेना क

 प्रशन  नहीं
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 मसूरी  में  पाय  गये  राक  फास्फेट  के  निक्षेप

 2089.  श्री  श्ीकिसन  मोदी

 श्री  डी०  डी०  द  साई

 पटो  लिबरल  और  रसायन  मंत्री  यह  ने  की  my  करेंगे  कि

 कता  पन
 में  मसूरा  क्षेत्र  में  पवार  इट्स फ

 ह  म ध  है  एण्ड  के  लिमिटेड  ने  राक  फास्फेट  के

 भारी  पता  लगया  है ;

 क्या  इन  भंड/रों  को  निकलने  कर  काय  शुरू हो  गया  है

 यदि  at,  तो  इसके  क्य  परिणाम  और

 यदि  तो  इन  भंडारों
 को  निकालने में  विलम्ब  के  कब  रण  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रतायन  मंत्रालय  नें  उपमंत्री  सो  पी०  माझी  :  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण

 द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसर  मसूरी  क्षेत्र
 में

 लगभग
 18

 मिलियन  मीटरों  टन  TH  फास्फेट  उपलब्ध

 होगा  1

 से  (
 इस  मंत्रालय  के  na  उपकरण  पाइप  इट्स  फास्ट  एण्ड  कं  सीकर्स  लिमिटेड

 ने  इन  खानों  का  उपयोग  कार्य  प्रीतम  किय  है  atr  इस  समय  प्रतिवर्ष  लगभग  10,000
 aa

 खनन

 कि
 Ti

 जा  ह  प्रतिवर्ष  60,  000
 मोटरी  टन  तक

 उ
 eT aq  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रस्ताव  तबर  किए

 युग  att  अभी  तर्क  कोई  अन्तिम निर्णय  नहीं  लिया  गय  है  ।

 राजस्थान  डीजल  तथा  मिट्टी  के  तल  को  कमी

 2090.  शी  श्रीकिशन  सोदी  :  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  में  गत  फोन  महीनों  के  दौरान  पटले  और  डोजल  तेल  की  अत्यधिक  कमी

 रही

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  an  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 (7)  राज्य  के  लिए  निर्धारित  कोटा  amis  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गयी है

 पेट्रोलियम  और
 रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Ato  पी०  :  अन्तिम  gama के

 दौरान  राजस्थान  में  पेट्रोल  अथवा  डोजल  तेल  की  कमी  के  बारे  में  कोई
 शिकायत

 प्राप्त  नहीं  हुई  है
 |

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पेट्रोल  डीजल  तल  का  राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया  ai  रहा है  ।  इन  उत्पादों  की  सप्लाई

 दस  समय  मांग  के  आधार  पर  को  जातों  है  ।

 राजस्थान  म  औद्योगिक  एककों  को  भट्टी  के  तल  की  सप्लाई

 2091.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 राजस्थान  में
 वास्तविक

 स्थायी  प्रयोक्ताओं  तथा
 आद्य

 एकको ंको  भट्टी  तेल  देने  के  लिए

 क्या  प्रक्रिया  बताई  गयी हूं  दर  और

 तेल  निगम  संस्थान  के तान  1 ७.  सायल  qf  mW  अं  दयो  firs, MUbaqtl  bd
 a
 एकक क्या  भा  TH,  भट्टी  तेल  नेही  दे  रहां

 है
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 26  1974
 लिखित  उत्तर

 पेट्रोलियम
 और

 रसायन
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री
 सी०  पी०

 :  भट्टी  तेल  के  तथा

 उपज  बताओ  इस  तेल  को  सलाई  करने  बेली  कंपनियों  से  सप्लाई  प्राप्त  कर  ने  की  हकदार  है  ।  सप्लाइय ऐ
 करने  में  वर्ष  1973 में  माल  उठाये  जामे  की  मात्रा  के  आघार  पर  33  प्राथमिकता वालें  उद्योगों  पर  10

 प्रतिशत  की  कटौती  तथा  समस्त  अन्य  उद्योगी  के  मामले  में  20  प्रतिशत की  कटौती  की  जाती  है  ।  अन्य

 अतिरिकत  मात्रा  की  आवश्यकताओं  के  लिए  पार्टियों  को  भट्टी  के  तेल  की
 स्थाई

 समिति  आवेदन

 जो
 तकनीकी

 विकास  के  महानिदेशक  तथा  सचिव  के  नेतृत्व  में  कार्य  करती  है  के  पास  आवेदन  पत्न

 भेजने  होत ेहैं  ।  उप-समपत्ति  के  अनुमोदन  के  पश्चात  कंपनियों  को  शितिरिक्ते  मात्रा  की  सप्ताई

 जारी  के  लिए  आवश्यक  अनुज्ञप्ति  हो  जाती  है  ।

 लंघ एककों  तथा  राज्य  प्रतिष्ठानों  जो  किसी  केन्द्रीय  समस्या  प्राधिकरण  के  साथ  पंजीकृत  नहीं

 की  को
 पूरा

 करने  के  लिए  राज्य  सरकारो  को
 ,

 1-7-1974  से  प्रपंच  कोटे  दे  दिये

 गए  ह  ।  इस  कोर्ट  के
 आवंटन  राज्य  सरकारों  को  ही  स्वंय  आवश्यक  व्यवस्था  करनी  होती  है  t

 राजस्थान  को  इस  सकाय  हेतु  विंमान  वर्ष  के  लिए  10,403  किलो  लीटर  का  आवंटन  किया  गया  है  ॥

 आइ०  ओ०सी
 ०

 द्वारा  समस्त
 ग्राहकों को  भट्टी  के  तेल  का  आवंटन  1973  में  उठाये गये  माल  |

 मट्टी  के  तेल  की  स्थाई  समिति  द्वारा  किए  गए  आवंटन  के  आधार  उनके  snared  के  अनुसार  किया  जाता

 है  ।  आइ०  ओ०  सी ०  उन  ग्राहकों  को  भी  मट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  कर  रही  है  जिनको  राज्य  समितियों

 द्वारा  आंवटन  किया  जा  चुका  हैं  ।

 अस्पतालों  स्वास्थ्य  यूनिटों  में  कार्य भार  तथा  फार्म  fazt  और  डाक्टरों

 की  संख्या

 2092.  श्री  राजदेव
 सिह  क्यों  रेल

 मंत्री
 यह  बताने  की

 कि  :

 उत्तर  रेलव  में  पृथक-पृथक  प्रत्येक  अस्पताल/स्वास्थ्य  यूनिट  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1972,  1973

 तथा  1974  में  )  अगस्त  तथा  सितम्बर  के  महीनों  में  दैनिक  औसत  आओ
 ०  पी०  डी०  उपस्थ _

 कितनी  &r)  प्रत्येक
 अस्पताल,/स्विस्थ्य  यूनिट  में  इस  समय

 तथा  1968  से  1971  तक  कुल  कितने
 फार्मासिस्ट  तथा  डाक्टर  उपलब्ध  कराये  )  प्रत्येक  मामले

 में  अर्थात्‌  फार्मेसिस्टो
 तथा  डाक्टर

 पर  औसत र  निक  कार्य कितना  प्रत्येक  मामले में  निर्धारित  मानदण्ड  क्या  हैं  ;  और  )
 पीछे  कार्य  विश्लेषण  किस  तारीख  गया  था  ;

 (@)  इन  वर्षों  में  लिपिकीय  काय  के  रूप  में  कितना  काम  बढ़ा  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  (  (i)  एक  विवरण  संलग्न  हैं

 (ii)  गौर  (iii)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  प्रिन्यालंय में रखा गया । देखिए में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०

 8576/  74]

 (iv)  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं किये  गये  हैं  ।

 (४)  स्वास्थ्य  एककों  में  काय  विश्लेषण  नहीं  किया  हैं  ।

 कोई  परिवहन  नहीं  |

 फॉम सिस्ट ों के  लिए  वेतन  आयोग  के  वेतन  सान

 2093.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  रल  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  तृतीय  वेतन  आयोग  दूबारा  सिफारिश  किये
 ग  प्र ेवेतनमान  फार्मेसिस्टों को  श्रेणी  के  मामले

 में  लागू  करे
 दिय

 गये  है  ;  zt
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 Written.  Answers  Nov.  26,  1974

 :
 यदि  वेतन  मान  क्या  वर्षों  के  हिसाब  से  प्रत्येक  वेतन  मान

 अवधि  कितनी  )  अधिकतम  वेतनमान  कितने  फार्मसिस्ट  पद  अगले दे  वर्षों  में

 अधिकतम  चेतन  oy  क्रिकेट  कर्मी  सीटों  के  रूकने  की  सम्भावना  )  ऐसे  फार्म  सीटों  को  संख्या

 इतनी  है  जिन्होंने  10  से  20  वर्ष की
 सेवा  पुरी  कर  ली  और  ऐसे  फार्मेसिस्टो  की

 करनी  है  जिन्होंने  5  से  10  at को  सेवा  पुरी  कर  ली  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 बूटा

 :  )  adie  वेतन  आयोग  दुबारा  फारमेसिस्टो  के  at

 के  बारे  में  जिन  संशोधित  त  तन मानों  की  सिफारिश की  गंदी  उन्हें  अधिसूचित  कर  दिया  गया  है  ।

 en  et
 (1  ध

 वर्तमान  शोधित

 वेतनमान  वेतनमान

 बट  नाल

 रु०

 ज
 फारमैसिस्ट  ग्र  205--280

 arene  ग्रेड
 130240  330-- 5607

 ee

 अहं  फारमेसिस्टों  के  अर्थात  उनके  लिए  mw  फार्मेसी  1948  की  art

 31  औल  32  में  उल्लिखित  agar  रखते  परन्तु  इनमे वें  शामिल  मै हीं  जो  उक्त  धारा  31  के

 खण्ड  शासित  होते  हैं  ।

 ws  पनी  e  e  नि
 130-240:

 गानों  फार  मे सिस्ट ों  के  अर्थात  उनके  लिए  जो  फार्मेसी  अधिनियम  की  घास  31 .  खण्ड

 दवारा  शासित  होते  ह  या  saa  दास  के  अधीन  पंजीकृत  अहंता  रखते  हैं  ।

 (ii)  425--  640  रु०  बेसन-मान  की  समय-दूरी  e  13  वर्ष

 *  19  वर्ष 330-560
 रु०  वतन-मान  की  समय-दूरी

 16  aq 220480  सुख  वे
 की  समय-दूरी

 (iii)  से  (Vi)  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ॥

 हिन्दुस्तान  लीवर
 और

 टाटा  कम्पनी  हारा  बाजार  में  जनता  साबुत  की  बिक्री

 2094.  शशि  भूषण  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  लीवर  aie  टाटा  कहानी  के  अक्तूबर  से
 15  1974 के  दौरान

 बाजार  में  कुल  कितनी  मात्ना  में  जनता  साबुन  बिक्री  हेतु  भेजा  थां  तथा  प्रति  टिक्की  साबुन  का  बिक्री  मूल्य

 क्या है  तथा  प्रति  टिक्की  साबुन  का
 भार  कितना  है  ;  और

 उनके  बाजार
 में  बेचे  जाने  वाले  साबुन  की  किस्म  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए

 कांयं वा टी की  गई  है
 ?
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 5  1896  उत्तर

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में  राज्यमंत्री

 के ०  Allo  अक्तूबर  से  15

 1974  की  अवधि  के  मैसेज  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  144  मीटरी  टन  जनता
 सावन हर

 जिसकी  100  ग्राम
 की  एक

 टिकिया  का  मूल्य  सभी  स्थानीय  करों  को  मिलाकर  1.05  रुपये

 बाज़ार  में  भजा हैं  और  dad  टाटा  आयल  मिल्स  कंपनी  लिमिटेड ने  50  मीटरी  टन  जनता  जिसकी
 100  ग्राम  की

 एक
 टिकिया  का  मूल्य  स्थानीय  करों  को  शामिल  न

 करत
 हुए  95  पैसे  भेजा  है  |

 >

 सावन  की  उत्तमता  की  जांच  करने  के  संबंध  में  कदम  gad  जोने  की  जरुरत  महसूस  नहीं  हुई
 ्  क्योंकि  उत्तमता  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 गोआ  को  और  अधिक  डीजल  तेल  का  आबंटित

 2095.  श्री  पुरूषोत्तम  काकोडकर :  क्या.पेट्रोलियंस  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  गोआ  सरकार  ने  और  अधिक  डींजल  तेल  के  आवंटन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध

 किया है  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ato  पी०  :  डीजल  आयल  के
 लिय

 सवार  आवंटन  नहीं  किये  जाते  ।  सेंट  फांसी  एग्जावियर  के  परिजन  स्मृति  चिन्हों  के  प्रदर्शन

 1975  की  के  दौरान को  दृष्टि में  रात  हुए  गोआ  सरकार  ने  1974  से

 अतिरिक्त  एच०  एस०  डी०  Alo  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  गोआ  प्रदेश  में  इस  उत्पाद

 की
 उपलब़्ध

 के  संबन्ध  में  योजना  बनाते  समय  डीजल  तेल  की  इन  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  को  ध्यान

 में  रखे  जाने  के  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।

 गोआ में  डीजल  तथा  मिट्टी
 के  तेल  की  कमी

 2096.  श्री
 पुरुषोत्तम

 काकोडकर  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बता  की  gt
 कि  क्या  गोआ  में  चालीस  की  प्रथम  तिमाही  में  डीजल  तथा  मिट्टी  के  तेल  की  अत्यधिक  रही

 हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  सी०  पी०  :  15  से  25  1974

 की  लघु  अवधि  के  अतिरिक्त  गोल  में  अत्यधिक  कमी  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  ।
 इसे

 अवधि  के  दौरान  भई०आी०सी ०  के  परिवहन  जो  इसके  वास्को  प्रतिष्ठित  में  किये
 क्र  रहे हैं

 द्वारा  एक  सांकेतिक  की  गई  थी  जिस  से  आवश्यकताओं  के  अनुसार  उत्पादों  की  नहीं  भेजा  जा

 सका  ।  अन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  लागू  आम  कटौती  के  में  इस  अवधि  के  दौसा  के  लिए  मिट्टी

 के  तेल  के  कोटे  में  कटौती
 की

 गई
 थी  ।

 इससे
 भी

 कुछ  क्षेत्रों  में  मिट्टी  के  तेल  में
 और

 कमी
 आ  गई  ।  सेंट

 जे
 वायस  वाडी  में  हुये  विस्फोट  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  की  दृष्टिगत  करके  गोआ

 में  मिट्टी के  तेल  के  आबंटन  में  वृद्धि  की  गई  गई  है  ।

 कम्पनी  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  क  लिए  कम्पनियों  के  विरूद्ध  चलाये  गय  मक़दम सं

 2097.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल

 ह  डी०  पी०  जडेजा

 कया  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ॥

 31  1974  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  कम्पनी  अधिनियम  उपबन्धों  का

 उल्लंधन  करने  के  लिए  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कितने  मुकदमें  दायर  किये  गये  |

 अन्त ग्रस्त  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ;  और

 ते  ?
 उनके  विरुद्घ  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 én  Answers  Agrahayana  5,  1896  (Saka)

 न्याय  और
 कम्पनी  काय  म्रालय  न्

 प
 मंत्री  (=f

 बेदब्रत  :  से  कम्पनी
 1956 के  उपबन्धो ंके  उल्लंघन  के  कम्पनियो ंके  अभियोग से  सम्बन्धित  क

 1956  की  धारा  638  कें  प्रत्येक  वर्ष  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किये

 जने  के  कम्पनियों  के  साथ-कलाप  एवं  प्रशसन  पर  वार्षिक  में  दिये  जाते  है  ।

 31  1973  के  ae  समाप्ति  की  सत्रहवीं  वारिक  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  26  1974  को

 प्रस्तुत  की  गई
 थी

 ।  1973-74 के  वर्ष  की  बाबत  इसी  प्रकार
 की

 सुचना  अगली  वारिक  रिपोर्ट  में  दी
 जायगी  ।  31  1974  की  वर्ष  समाप्ति  के  मध्य  2730  कंपनियों  पर  5661  अभियोग  चलाये

 गये  थे  ।  अलग-अलग  मामलों  के
 केवल  सम्बद्ध  राज्यों  सम्बन्धित  कम्पनी  रजिस्ट्रार  के  पास

 उपलब्ध  है  ।

 ae  1973-74  के  दौरान  भारत  में  बिदेशी  कम्पनियां

 2098.  श्री  अरविद  एम०  पटेल  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  भारत  में  कितनी  बिदेशी  कम्पनियों
 ने  अपने  कारोबार  शुरु  किए  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  विदेशी  कम्पनियां  बन्द  की  गयी  ;  और

 (7)  उनके  बन्द  किए  जाने  के  क्या  कारण  थे  ?

 ang  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  मे  उप  मंत्री  बेसब्री  :  से
 कम्पनी  1956  की  घास  591  के  अन्तर्गत  यथा  पांच  विदेशी  कम्पनियों ने
 1973-74  के  wea  में  अपने  व्यापारिक  स्थान  स्थापित  किये ।  इसी  अवधि  में  दो  विदेशी

 नियों  ने  अपने  व्यापारिक  स्थान  बन्द  कर  दिये  |

 उन  जिन्होने  अपनें  व्यापारिक  स्थान  बन्द  कर  में  से  एक  का  भारत  में
 एक  अन्य  विदेशी  कम्पनी  की  एक  शाखा  को  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  था ।  दूसरी  कम्पनी  ने  अपने

 ब्यॉपाौरिक  स्थान  के  बंद  कर  देने  का  कोई  कारण  नहीं  बताया  है  ।

 Had  grace  को
 निर्धारित

 अवधि  के  बाद  ato  alo  बी०  लाइसेंस  दिया  जाना

 2099.  शी  सतिन्द्र  नारायण  सिन्हा  :
 क्या पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यह  बताने को  क्रिया  करेंगे

 क्या  में  सस  @aee'  नामक  ो  जो  विदेशी  रुगमित्व  वाली  औषधि  निर्मात्री  फर्म  है
 निर्घारित  अब्धि  के  बाद  सी०  ओ  ०  बो०  लाइसेंस  देने  की  सिफारिश  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  मसले  होस्ट  oa  को  अने  जिन  का  कोटा  गत  तीन  वर्षों  के  उत्पादन  के  आधार  पर  दिया

 Tal QT  जो  कि
 लाइसेंस  शुदा  क्षमता से  बहुत  अधिक  है  ;  और

 यदि  तो  क्यां  यह  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अनसार  थ  ी

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  एक

 विवरण  पत्र  जिसमें सी  ०  औजी ०  आवेदन  पत्र की  मद  का  नाम  तथा  मास  टेक्स्ट  कामस्युटिकल्ज
 fae  दवारा  आवदित  क्षमता  दिखाई  गई  संलग्न है  ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल ठी
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 8577/74]  पार्टी  ने  सरकार  दूबारा  16  फरवरी
 1973

 को  घोषित  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  के

 अनुसार  31  अगस्त  को  सो  ०  आ ०  बो०  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन-पत्र दिया  था  ।  उपरोक्त  नीति  कै

 अनुसार  सी
 ०  avo  बी०  लाइसेंस के  लिए  आवेदन-पत्र देने  को  अंतिम  तिथि  15  अगस्त  1973  थो  ।

 (7)  और  डो०
 जो०

 Ao  ो ०  यूनिटों  को  एनलजीन  सहित  समस्त  सरलीकृत  कच्चे  माल

 को  सप्लाई :  गत  दो  वषों  के  श्रेष्ठ  उपभोग  या
 |  राज्य  औषध

 नियंत्रकों  द्वारा  सिफारिश  की  गई  मात्रा

 इनमें  से  जो  भी  कम  के  आधार  पर  को  जातों  टेक्स्ट  फार्मा
 [
 fears  को  एनलजीन  के  आबंटन

 करने  के  मामले  में  भो  इन  होती  को  अपनाया  गया  था  ।  मैसेज
 फार्मास्युटिकल्स  दवारा  एनलजीन

 सृत्रयोगों के सहित के  सहित  अनेक  एककों  ल  इ  से  सी  कृत  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  करने  च् के प्रदन  पर  सरकार

 दवारा  अलग  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 औषधियों  संबंधी  नियंत्रण  आदेश

 2100.  श्री  सत्येन  नारायण  सिन्हा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंगे

 कृ

 क्या  औषधियों  सम्बन्धी  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  लगभग  निदेशक  अथवा  सरकार  का  दिखाई

 मात्र  का  उपाय
 ;

 क्या  मूल्य  नियंत्रण  1970  तथा  1974 में  जारी  किए  गए  तत्सम्बन्धी  माग  दर्दी  सीधा स्त

 बो०  सी  ०  aso  जारी  किए गए  थे  ;  सौर

 कया  सरकार  का  बिचार  fade  प्रभुत्व  बाली  कम्पनियों  के  उत्पादों के  मुल्यों  का
 पुनरीक्षण

 करने  का  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  के०  मार०  नहीं  ।

 नहीं  ।

 औषधियों  के  मूल्य  चाहे  वे  उद्योग  के  भारतीय ata  अथवा  विदेशी  क्षेत्र  दूबारा  निमित

 किये  जाते  औषध '  1970  के  उपबन्धों के  अस्तगत  निर्घारित/संधोधित

 किये  जाते  हैं  ।

 औषधि  फर्मों  द्वारा  अति  उत्पादन  किये  जाने  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 2101.  हि०  एस०  चावडा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्यों
 आर०  निदेशक

 ः
 के  साथ  एक  समिति ने  औषधि  फर्मों  द्वारा  लाइसेंस

 शप्त  क्षमता  सं  अधिक  उत्पादन  किय  जानें  सम्बन्धों  समस्या  का  अध्ययन  करने
 के  लिए  हाल  में

 बम्बई

 और  कलकत्ता  का  दौरा  किया  था  ;

 विभिन्न  औषधि  निर्माता  फर्मों  से  प्राप्त  जानवरो  को  मुख्य  बातें  क्या  हूं  तथा  समिति  के  निष्कर्ष
 क्या  हं  ;

 गौर

 war  सरकार  का  विचार
 प्रतिवेदन

 को  तथा  इस
 ale  Ge  woe  wore
 समिति  हारा  एकत्र  को  गयो  अन्य

 जानकारों
 को  सभा  पटल  पर  रखने  है

 ?
 y
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 Written  Answers  November.  26,.  1974

 और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  लार०  :  और  डॉ०

 Zlo  डो०  और  इस  मंत्रालय  के  अधिका  रियों  को  एक  दल  ने केवल  झालरों  19173 में  डो०  Fo  zo

 डी०  एककों  में  प्र पुंज  औषधों  और  उनकी  आयात  अ  वद यकताओं  के  लिए  सूत्र योगों  को  की

 तुलना  में  उत्पादन  से  संबन्धित  सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  बम्बई  का  किया  था  ।  विभिन्न  एककों
 से  प्राप्त  सुचना  विस्तृत  है  और  सरकार  द्वारा  प्रयोग  में  लाई  जा

 रहो  है
 ।

 wea  नहीं  उठता  ।

 चौथी  योजना  क  दौरान  कुछ  विदेशी  औषधि  फर्मों  का  उत्पादन

 2102.  श्री  क्  एस०  चावड़ा :  क्यां  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि 1

 (%)  चौथी
 योजना  को  अवधि  में  मैसेज  एस०  Ho  एफ०  में  एण्ड  ग्लैक्सो

 और  फाइज सं  का  कितना  रहा
 उनको

 क्षमता  कितनों  है  ;

 उन मदों  का  ब्यौरा  कया  जिनका वे  बिना  कसो  औद्योगिक  लाइसेन्स  या
 मंजूरी  के  उत्पादन

 कर  रहो  हैं  ;  और

 बिना वह  लाइसेंस  के  उत्पादन  करने
 के

 लिए  सरकार
 ने  क्या  काय  चाहो  की  हैः अथवा

 कराने

 को  प्रस्ताव  हैं  ?.

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  Ho  आर०
 (*)

 स  सूचना

 एकत्र  की  जा  रहो  है  और  सभा  पटल  पर  रख  ही  जाएगा

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई  के  लिए  आवश्यक  set  अधिनियम  के  अधीन  जारी  किये  गये  a7  देश

 2103.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  रहे  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि ॥

 क्या  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  आदेश  जारी  किए हैं
 जिसके  अंतगर्त  देश

 में  तेल  gay  वालीਂ  कम्पनियों  द्वारा  आवश्यकता  पड़ने  पर  अन्य  कम्पनियों  a  खुदरा व्यापारियों  को

 पेट्रोलियम  उत्पाद  सप्लाई  किया  जान  अनिवार्य  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  देश  में  पेट्रोलियम  .  .
 जसे  हाय स्पीड  मिट्टी  क  तेल

 लाइट  ede  चिकनाई  वालें  विधायक  )  तथा
 भोम  को  खुदरा

 व्यापारियों  केंਂ  ateqq,  से  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  के  बारे  में  मुख्य  बातें  क्या

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सो ०  पी०  :  सरकार  द्वारा  सितम्बर

 1974  में  एक  पेट्रोलियम  उत्पाद  पम्पों  को  सप्लाई  का  आदेश  1974  नामक  एक

 निदेश  जानो  किया  गया  था  ।  जिसके  अन्तर्गत  एक  aa  कम्पनी  किसी  विशेष  पम्प  जो  किलो

 दूसरी  कम् पतो  से  संबंधित  कोई  विशिष्ट  उत्पाद  अथवा  '
 को  भेजने  के  लिए  निर्देश  देन ेहेतु

 केन्द्रीय  सरकार  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।

 सम्पूर्ण  देश  में  एजेंसियों  अभिकरणों रनों
 के  माध्यम  से  विभिन्न  पेट्रोलियम

 उत्पादों  को  सप्लाई  को  जातों  मोटर  हाई  स्पीड  डीजल  आयल  तथा  कुछ  स्नेहक  तेल

 कम्पनियों  के  पेट्रोल  पम्पो ंके  माध्यम  से  सप्लाई  को  जाता  मिट्टी  का  तेल  /  एल  सो  ओ  को

 सप्लाई  एजेंटों  /  डोलरों  के  माध्यम
 से

 को
 जा  तो  है  ।  क्षेत्रों  में  लाईट  डिजल  अमल  की  विक्ती

 के  लिए  भार  य  तेल  निगम  द्वारा  कुछ  बरल  पम्पों  का  भो  संचालन  किया  जाता है  ग्राहकों को

 भट्टी  के  तेल  at  सप्लाई  सोधे  रूप  में  को  जाती  उपयुक्त  आदेश इस
 आशय

 से
 जारी  किया  गया है

 ताकि

 सरकार  qq  में
 आवश्यक

 समझे  जाने  पर  भी  केन्द्र  पर  उत्पाद  की
 पर्याप्त सप्लाई  सुनिश्चित  करने  में  समय  हो  सके  |
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 TH )
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 लिखित

 उत्तर —

 माल  ‘afirarer  पर प्रेमियों  हारा  माल  feu  से से  माल  उतार ने  के  सम्बन्ध  में
 असाधारण

 विलय  किया

 2104.  भी  नवल  किशोर  fag:  क्य  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  अनेक  माल  टर्मिनल  प्र  ofafaat
 )  द्वारा  माल  डिब्बों से  माल

 उतारने
 के  सम्बन्ध में  असाधारण  किया  जाता है  ;  alee

 यहि  तो  प्रजातियों  से  माल  डिब्बों  से  भाल  शीघ्र  उत्तर वान  कों
 संबंध

 में
 सरकार

 द्वारा

 क्या  काय  वाही  की  गयी  अथ  को
 विचॉश्है ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  बूटा  :
 )  कई  बार  और  कुछ ट टर्मिनल  स्टेशनों  ac

 भाल  पाने  वाले  नाल  डिब्बे  को  तत्परता  पुर्वक  नहीं  करते  |

 माल  पाने
 वालों

 कें  द्वारा  डिब्बों  को  थो  घ्  खालो  करवाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये

 गये
 है

 (1)  जहाँ  कहीं  माल  पान  ब्लो  का  पता  ज्ञात
 होता  बं  उन्हें  माल  के  पहुंचने को  सूचना

 दी  जातों  इस  अन्य  को  द्विंद।यतें  मौजूद  है ंकि  पिछले  दिन  जो  पोषण  प्राप्त
 हुए

 हों  लेकिन  जिनको
 agatha

 लो  गयो  उनको  एक  सचों  माल  गोदाम नोटिस  बो  ड
 पर  लगा  दी  जाये  1

 (2)  यद  ara  पाने  वाले  समय  पर  भाल  डिब्बों  सेमल  उतार नें में  असफल  रहत ेहूं  तो  रल  उसे

 उतारने  का  काम  करती  है  और  उनसे  माल  उतराई  का  प्रभार  ले  लेती  है  ।

 (3)
 1972  से  व्लिम्ब  शल्क  को  दरों  को

 काफ
 कठोर  बना  दिया  गया  है  ।

 (4)  माल
 गोदामों

 में
 डिब्बों

 को
 भाड़-भाड़  को

 दुर
 केरन  और  माल

 उतारने
 के  लिए

 में  खडे  ara  डिब्बों  को  प्लेंटफार्मोपर  लाने  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिय े:

 भारतीय  रल  अधिनियम  कोठारी  77  में  संशोधन  करके  अमानतदार  के  रूप  में

 रेलवे  को  जिम्मेदारी  परिवहन  को  समाप्ति  के  बाद  30  दिन  से  7  दि

 कर दो  गयो  और

 भारतोय  अधिनियम  मे  यह  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 कुछ  अधिसूचित  र
 रनों

 पर  और  कुछ  fate  अवधिय  में  परिवहन  की

 समाप्ति  के  बाद  दिन  के  भीतर  सुपूदंगी  न  लिये  गये
 प्रेक्षणों

 का  निबटारा  करने

 रेलों  का  अधिकार  होगा  |

 गोलची  प्रॉपर्टीज  लिमिटेड

 2105.
 थी  विश्वनाथ  शुतझुभवालीा :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  we  बताने  की

 कपा  करेंग  कि

 गोलची  प्रापर्टी  प्राईवेट  लिमि  के  रिसीवर  के  पांसे  इस  समय  ger  fro  धनराशि

 जमा  है

 दरा
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 क्या
 जमा

 राशि  के  वितरण  के  बारे में  रिसीवर  आयकर  अधिकारियों  और  क्रेडिट

 एसोसिएशन  के  बीच  समझोता  हो  गया  है

 यदि  समझोते  के  फार्मूले को  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा क्या  और

 ऋणदाताओं  जमा  राशि  कब  वितरित  को  जाएगी
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  areal  20

 1974
 तक  कम्पनी  के  सरकारी  समापन के  पास  कुल  राशि  49,19,172.14  रु०  थी  |

 राजस्थान  उच्च न्यायालय  उसको  अनुमति  के  लिए  समझोता  की  योजना  का  प्रारूप

 प्रस्तुत  कर  गया  |

 जमाकर्ताओं  को  सरकारी  समा  पक  को  लागत  खां  और  प्रभार  की  भी  व्यवस्था

 इसमें
 आयकर

 अधिकारियों  को  तुष्टि  के  लिए  देय  आयकर  को  अदायगी  हेतु  पर्याप्त  व्यवस्था  भी

 इसਂ  उद्देश्य  के  लिए  अपेक्षित  afafcaa  कम्पनी के
 भूतपूर्व  निदेशकों

 हारा प्रदान  को  जाएगी  |

 जमाकर्ताओं  को  अदायगी  far  जाने  का  प्रश्न  केवल  न्यायालय  हारा  योजना  को  स्वीकृत

 किय  और  भूतपूर्व  निदेशकों  द्वारा  अपेक्षित  निधियां  उपलब्ध  किय  जान ेके  पश्चात  उत्पन्न  होगा

 सरकारी  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  मं  पूजी  एकत्र  किया  जाना

 2106.  श्री  एस०  आर०  दामानी :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 चौथी
 योजना  की  पुरी  अवधि

 के
 दौरान

 औद्योगिक
 विकास  के  लिए  सरकारो  क्षेत्र  और

 गर-सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी  नई  पूजो  एकत्रित  की

 प्रमख  उद्योग-वार  इसे  किस  प्रकार  केंद्रित  गया

 यह  आशा से  कितना  अधिक  या  कम  रहा  ;  और

 योजना  में  निर्घारित  उत्पादन  और  औद्योगिक  विकास  के  मारें  में  क्या-क्या  बाघों  आई
 ?

 न्याय  और
 कम्पनी

 कार्य  मंत्रालय  मं में  उपमंत्री  (at @ बेद व्रत  :  .  1969-70

 से  1973-74  तक  चतुर्थ  योजना
 अवधि

 के  साम्य  एवं  अधिमान
 पुजो

 ज  को

 गई  नवीन  पंजाबी  को  सरकारी  क्षेत्र  में  2854.3  करोड़  रु०  एवं  निजी  क्षेत्र  में  270.9  करोड़

 रु०  थी

 उपरोक्त  वृद्धि  की  गई  पुजो  का  प्रमुख  उद्योग
 कार

 वितरण  संलग्न  विवरण-पत्र
 में  दिया

 गया  ।

 कया  यह  सुचना  आयोग  योजना
 से  पिह  की  जा दही  है  एवं  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत

 दो  ।
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 26  1074
 लिखित

 fren

 चूक
 ————

 उद्योग  सरकारी  मिलीं

 क्षेत्र  क्षेत्र

 3.9 कृषि  तथा  संबंधित  काय  कलाप  ह  4

 खनिज  तथा  पत्थर  निकालना  250,  4. 1

 विज्ञापन  तथा  उत्पादन  खाद्य  चमड़ा  तथा  इसका

 सामान  28.5  56.

 विज्ञापन
 तथा  धातु  एवं  रसायन  एवं  इनका  सामान  .  912.7  106.

 विज्ञापन
 तथा  उत्पादन  जिसका  अन्यत्र  वर्गीकरण  नहीं  किया

 गया  e
 }

 e  शि  e  51.9  35.

 निर्माण  तथा  उपयोगिता  65.2  3

 कि  13.2  42. वाणिज्य  तथा  वित्त )

 8  परिवहन  संचार  तथा  संग्रहण  22.9  3

 9  1392.3  3.0 सामुदायिक  तथा  व्यापार  सेवायें

 10.  व्यक्तिगत  तथा  wer  सेवायें  e  9.9

 -
 1.  ५१

 वायल  ==

 योग  2854.3  270.9

 यह  गिरावट  अशोक  होटल्स  fro  य०  स०  2.  5  aa  जनपथ  होटल  लि०

 qo  ato  0.3  के  इन्डिया  ट्रिम  डेवलपर्मट  कारपोरेशन  के  संविलियन  के

 कारण  जिनका  अन्य  औद्योगिक  समूहों  के  साथ  वर्गीकरण  क्या  गया  था  ॥

 Steps  to  improve  the  Quality  of  Fertilizer

 2107.  Shri  8.  5.  Chowhan :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  plea  sed

 to  State  १

 (a)  the  steps  taken  during  the  last  three  years  in  regard  to  production  of  fertilizers
 with  a  view  to  encouraging  agricultural  production  ;

 (b)  whether  any  research  has  been  conducted  to  improve  the  quality  of  fertilizers?
 an

 (c)  the  outcome  of  the  steps  taken  by  Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  K.  R.  Ganesh):

 (8)  &(c)  A  large  scale  programme  is  under  implementation for  expansion  of  fertilizer  capa-

 city  through  the  setting  up  of  new  plants  and  optimisation  of  production  in  the  operating
 units  by  such  measures  as  renovation,  debottlenecking,  modernisation  etc.  With  the  im-

 plementation  of  this  programme,  the  capacity  for  production  of  nitrogeneous  fertilizer

 which  stood  at  14.64  lakh  tonnes  in  1971-72  (19.39  lakh  tonnes  of  nitrogen  in  1973-74)

 was  about  9.52  lakh  tonnes  of  nitrogen  in  1971-72  (10.6  lakh  tonnes  in  1973-74)  is  expected
 would  go  up  to  about  six  million  tonnes  of  nitrogen  by.  1978-79.  The  production  which

 to  be  in  the  range  of  36  to  40  lakh  tonnes  of  nitrogen  by  1978-79.

 (b).  The  quality  of  fertiliz  ers  produced  has  to.  conform  to  the  specifications  laid  down

 in  Fertilizer  (Control)  Order,  957.  To  this  end,  appropriate  research  in  regard  to  quality
 control  etc.,  is  carried  out  by  the  manufacturers.
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 खान-पान  विभाग  दारा  सप्लाई  किय  गये  सोजन  की  जांच

 2108.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  saree  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गाड़ियों  में  रेलवे  के  खान-पान  विभाग  द्वारा  सप्लाई  किया  जाने
 वाला  भोजन  घटिया  किस्म  का  है  ;  और

 )  यदि  तो  सरकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  को  भोजन  दिये  जाने  से  पुर्व  उनकी  जांच  करने

 के  बारे  में  क्या  ठोस  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  :  और  (a)  नही ं।  लेकिन  अच्छे  किस्म  का

 भोजन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जाते ह
 :--

 (1)  भोजन  तयार  करने  में  अच्छी  किस्म  के  सामान  का  उपयोग  होता  है  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कारवाई  की  जाती  है  ;

 (11)  अच्छे  किस्म  का  भोजन  परोसा  जा  सके  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अधिकारियों  द्वारा

 बार  निरीक्षण  किया  जाता  है  ;

 (ill)  मिलावट
 और

 अव-मानक  भोजन  देने  की  रोकथाम  के  लिए  समय-समय  पर  भोजन  के  नमूने
 लिए  जात ेहैँ  और  उनकी  जांच  की  जाती है  ;

 (iv)  अच्छे
 किस्म  का  भोजन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए
 शेल  परिसरों  में  परोसे  गये  भोजन  के  नमूने

 ta  अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  लिये  जात ेहै ं;

 (४)  भोजन तेयार  करने  और  परोसने  में  स्वच्छता  और  स्वास्थ्य  का  ध्यान  रखने  के  लिए  बार-बार

 जांच  की  जाती है  ।

 रल  हड़ताल  (qa  राव )  के  दौरान  दानापुर  डिवीजन  म॑  काम  करने  वाल  प्रादेशिक  सना  के  कर्मचारी

 2109.
 il

 सुखदेव
 प्रसाद  वर्मा :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 qt  रेलवे  के  दानापुर
 डिवीजन  में  हाल  की  रेल  हड़ताल  के  दौरान  प्रादेशिक सेना  के  एसे  कितने

 कर्मचारियों  ने  काम  किया  जिन्हें  भूमि  का  आबंटन  किया  गया  है  ;  और

 va
 तमंचा  रियों

 की
 संख्या  कितनी  है  जिनको

 अभी  तक  भूमि  का  आबंटन
 नहीं  किया  गया  है

 तथा  उसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  :  प्रादेशिक  सेना
 के  ऐसे  किसी

 कम
 चारी  को  भूमि

 का  आबंटन
 नही

 किया  गया  है  जिसने  हाल  की
 हड़ताल

 के  दौरान  पूर्व  रेलवे  के  दानापुर  मण्डल  में  काम  कियां

 था  और  न  एसे  किसी  कर्मचारी  द्वारा  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  अनुरोध ही  किया  गया  था  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 गाडियों मं
 a

 सीटों  पर  अनधिकृत  कब्जा

 2110.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा
 :  क्या रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता
 है

 कि  रेल  डिब्बों  के  प्लेंटफामं
 आने

 से  पव  उनकी
 सीटों

 पर  अनधिकृत  व्यक्तियों  का  कब्जा  होता  है  तथा
 वे  सीटें  यात्रियों  को  अवध  रूप  से  धन  लेकर  दी  जाती

 z

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  एसे  अनधिकृत  कब्जे  पर  रोक  लगाने  के  बार
 में

 क्या  कार्यवाही

 करने  का  है
 ?
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 5  1896  लिखित  उत्तर

 था

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  यह  सच  नहीं  है  कि  प्लेटफार्म  पर  सवारी  डिब्बों

 के  आने  से  पहले  उनकी  अधिकांश  सीटों  पर  अनधिकृत  व्यक्ति  कब्जा  कर  लेते  हैं  ।  लेकिन  समाज  विरोधी

 तत्वों  द्वारा  गाड़ियों  की  सीटों  पर  अनधिकृत  कब्जा  करने  और  उनके  फलस्वरूप  अनाचार  के  कुछ  मामले

 नोटिस  में  आयें

 |  धुलाई  लाइनों  में  गाड़ियों  में  स्थान  का
 अनधिकृत

 रूप
 से

 कब्जा  करने  से

 रोकने  के  लिए  रेलवे  क्षा  दल  के  कमंचारियों  के  सहयोग  से  टिकट  जांच  कर्मचारियों  दुबारा
 बार  जांच  की  जाती  है  और  अचानक  छापे  मारे  जाते  है  ।  इन  जांच-पातालों  के  माध्यम  से  जो  व्यक्ति  पकड़े
 जाते  हैँ  उनका  भारतीय  ta  अधिनियम  की  धारा  120  के  अंतर्गत  चालान  किया  जाता  है  और

 तदनुसार  कारवाई  की  जाती  जुलाई  लाइनों  में  सवारी  डिब्बों  को  ताले  से  बंद  करने  और  माग

 रक्षकों  की  देख-रेख
 में  गाड़ियों  को  प्लेटफार्मो  पर  लाने  की  व्यवस्थाएं  कुछ  चुने  हुए  स्टेशनों  पर  प्रारंभ

 कर  दी  गयी

 ५

 पांचवी  योजना  में  एर्णाक्लम-त्रिवेंद्रम  रेलवे  लाइन  का  विद्युतीकरण ं

 2111.  श्री  वकालत  कया  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना में  सरका र
 का  विचा र  कितने  मील  रल  लाइन  का  विद्यतीक रण  क  रने

 का  है
 और  उसको

 रेलवे-वा
 र

 ब्यौरा
 क्या है  ;  और

 क्या  एर्णाकुलम-व्रिवेन्द्रम  रेल  लाइन  के  विद्युतीकरण
 के  लिए  सहायता  अध्ययन  इस  योजना

 में  सम्मिलित  किय  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्नलिखित
 खंडों  के  1474  मागं

 किलोमिटर
 पर  बिजली  लगाने  का  विचार है  :

 रेलवे  खडे  att

 मीटर

 पश्चिम  विरार-भेस्तान  200

 69 दक्षिण  पूर्वे  पांशकु  डा-हल्दिया

 471 दक्षिण  पुर्व  वाल्तेरु-किरंडूल

 259
 जुंडला-दिल्ली

 दक्षिण  138 मद्रास-गुडूर

 दक्षिण  42

 दक्षिण  मध्य  295
 विजयवाड़ा-गुड्स  oa

 1474

 (a)  एरगाडुलम-तिरवनतपुरम  पर  बिजली  लगाने  a  व्यावहारिकता  की  qa  ही  जांच

 की  जा  चुकी  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  बिजलीकरण  का  काम  अपेक्षा  नहीं  |
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 Answers  Agrahayana  5,  1896
 (Saka)

 दक्षिण  tea  सें  करीब  स्टेशन  का  सवन

 2112.  भी  वकालत  रवि  :  ब्या रेल  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कपा  करेंगे  कि
 :

 ब्या  सरकार  को  पता  है  कि  केरल  के  त्रिवेन्द्रम  जिले  में  दक्षिण र  लवें  में  कपिल  स्टेशन  का  भवन

 बहुत  पुराना  हो  गया है
 और  इस  समय  की  आवश्यकता  के  लिए  ड  अपर्याप्त है  ;  और

 यदि  तो
 उक्त  स्टेशन

 की  दशा  सुधारने  और  वहां  पर  सुविधाओं  में
 सुधार  करने

 के  लिए
 सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  और  कपिल  स्टेशन  का  भवन  बहुत  पुराना

 इसका  निर्माण  1918  में  हुआ  था  ।  एरणाकुलम  और व्िवन्द्रम  सेन्ट्रल के  सोच  के  खंड  को  मीटर  लाइन

 से  बड़ी
 ताहम  में

 बदलने  की  योजना  के  अंतगर्त एक  नये  स्टेशन
 भवन  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 विभिन्न  देशों  को  रल  उपकरणों  का  निर्यात

 2113.
 शी  व्यालार  व्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 ब्या  भारतीय  रल  को  विभिन्न  देशों  से  रेल  उपकरणों  के  निर्यात  के  लिए  भारी  संख्या  में
 प्राप्त  हुए  हूँ  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  ब्या  हैँ  और  इव  निर्यातों  से  कूल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित

 की  सम्भावना
 है  तथा  देश

 में  रल
 उपकरण  निर्माण  उद्योगों  को  सुधारने  में  इससे  कितनी  सहायता

 होने मिलेगी ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  (%)  भारतीय  रेलवे  कारखानों  को  निम्नलिखित

 निर्यात  आंध्र  मिले  हैं जो  1975  में  क्रिया  कवित

 (i)  फिलीपीन :
 किफायती  श्रेणी  के  30  सवारी

 फालतू  पुर्जों  सहित  |

 (il)  ताइवान :
 96  सवारी  फालतू  पुर्जों  सहित  |

 (ili)  बर्मा  2  सवारी  फालतू  पुर्जों  सहित  ।

 फिलीपीन  से  सवारी  डिब्बों  की  मांग  उस  बाजार  की  पहली  बड़ी  मांग  है  जब  कि  शेष  तरह

 के  आडे९  पहले  भी  मिल  चुके  ह  ।  इन  है  से  प्रप्त  होने  वाली  विदेशी  मु  1  की  कुल  आमदनी  लगभग

 3.34  करोड़  रुपये  होने  की  आशा  है  ।  अधिकांश  उपकरण  और  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  भारत  में  निजी

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  होगी  और  उसी  मावा  में  उनसे  लाभ  होग  safe  सही  रकम की  मात्रा  नहीं

 मालूम  हो  सकती  |

 उड़ीसा  को  और  अधिक  डीजल  तेल  का  आबंटन
 _

 2114.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  को  और  अधिक  तेल  का  आबंटन  करने  के  लिए  केन्द्र  से  कहा  ;

 यदि  at,  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ;  और

 1974  तक  उड़ीसा  को  कितनी  मात्रा
 में

 डीजल  तेल  की
 सप्लाई की

 गई  थी  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  से
 हां

 ।

 डीजल  तेल  की  सप्लाई  इस  समय  निर्बाध  हूँ  और  इसके लिए  राज्यवार कोटे  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  ।

 उड़ीसा  की  मांग  कौ
 पूर्ण

 रूप
 से  पूरा  किया  जाता  है  और  तेल  कम्पनियों  दारा  सप्लाई  अवेक्षित

 मात्रा
 तक

 बढ़ा  दी  गई  है  ।  डीज़ल  की  सप्लाई के  अंकड़े  राज्यवार  आघार पर  नहीं  बनाये  जाते है  ।
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 26  1974  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  a  औद्योगिक  एककों  को  सट्टी  तेल  की  सप्लाई

 2115.  श्री  पी०  गंगादेवी :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 उड़ीसा  में  सुरक्षित  प्रयोक्ताओं तथा  औद्योगिक  एककों  को  भट्टी तेल
 देने

 के  लिए
 क्या  प्रक्रिया

 बनाई  गई  है  ;

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  उड़ीसा  के  छोटे  पैमाने  के  औद्योगिक  एककों  को  भट्टी तेल  नहीं

 दे  रहा  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हूं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  माझी )  :  (=)  भट्टी  के  तेल  के

 प्रमाणित  ग्राहक  सप्लाई  करने  वाली  अपनी  कम्पनियां  से  सप्लाई  लेने  के  हकदार  है  ।  सप्लाई  करते

 समय  1973  की  खपत  पर  प्राथमिकता  प्राप्त  3  उद्योगों के  बारे में  10  प्रतिशत की  और  अन्य  तमाम  उद्योगों

 के
 बार  में  20  प्रतिशत

 की  कटौती की  जाती  है
 ।  अतिरिकत  आवश्यकताओं के  लिये  पार्टियों  को  तकनीकी

 विकास  के
 महानिदेशालय

 के  सचिव  एवं  महाप्रज्ञ  बन्धक  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की  गई  ।  भट्टी  के  तेल  पर

 स्थाई  समिति  की  आबंटन  करने  वाली  उप-समिति  को  लिखना  पड़ता  है  ।  उप-समिति  की  अनुमति के

 पश्चात्‌  तेल  कम्पनियों  को  भट्टी  के  तेल  की  अतिरिक्त  मात्राएं  देने  के  लिये  अधिकृत  किया  जाता  ह  ा

 लघु  उद्योगों  तथा  राजकीय  जो  किसी  केन्द्रीय  समर्थ क॑  प्राधिकरण  के  पास पंजीकृत नहीं
 की  आवश्यकताओं  को

 प्रा
 करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  में  भी  1-7-1974  से  प्रचुर  कोटा

 रख  दिया  गया  हैं  ।  इस  कोटे  के  आबंटन  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  अपनी  प्रक्रिया  स्थापित  करनी  होगी  ।

 उड़ीसा  के  चालू वर्ष  के  लिये  इस  प्रयोजन हेतु  3502  किलो  लिटर  का
 आबंटन  किया  गया  है  ।

 और  (7)  आई०  ओ०  सी०  सभी
 ग्राहकों

 को  1973
 की  खपत  पर  आधारित  उन  की

 हकदार  भटूंटी  के  तेल  पर  स्थाई  समिति  द्वारा  किये  गये  आबंटन  के  अनुसार  भट्टी  का  तेल  दे  रही  gt
 आईं०  ओ०  सी०  उन  ग्राहकों  को  भी  भट्टी  का  तेल  दे  रही  है  जिन  के  लिये  राज्य  समिति  द्वारा  आबंटन

 किया  गया  हैं  ।

 उड़ीसा  क  पर्ची  तट  पर  तल  की  खोज

 2116.  श्री  श्याम  मस्दर  महापात्र  :  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  1

 भारत  में  कच्चे  तेल
 की

 कुल  आवश्यकता  कितनी  है  ;  और

 क्या  उड़ीसा  के  पूर्वी  fe  पर  कच्चे  तेल
 की

 खोज  के
 बारे

 में  कोई  प्रस्ताव

 प  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Alo  पी०  माझी )  :  )  विदेशी  मुद्रा  की  सीमित

 उपलब्धि  के  कूल  कच्चे  दोनों  देशीय  तथा  आया  जिसके  1974-75  के  दौरान  सभी  शोध
 शालाओं  में  शोधित  किए  जाने  की  संभावना  का  अनुमान  लगभग  21  मिलीयन  मीटरी  टन  है  ।

 (@)  उड़ीसा  से  दूर  तटीय  पानी  में  तेल  के  लिए  भूभौतिकीय  अन्वेषण  एक  पर्ण  ey  से  उपस्थित

 सवाल  जिसके  लिए  आदेश  दिया जा  चुका  की  सहायता  से  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गस  द्वारा  किए

 जानें की  योजना  है  ।

 हावड़ा-मीरास  माग  पर  एक  डीलक्स  वातानुकूलित  गाड़ी  का  द्र  क्रिया  जाना

 2117.
 थी

 श्याम  सुन्दर  महापात्र
 :  क्या

 रेल  मस्ती  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  क्या  हावड़ा

 मद्रास  मार्ग  एक  डीलक्स  वातानुकूलित  गाड़ी  चलाने  अथवा  मद्रास  तक  गाड़ी में  एक

 ब् कलि ध् थ  चेयर  बार  बोगी  जोडने  का  कोई
 प्रस्ताव  हैं

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  जी  नहं  ।
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 a

 रुप्सा-बांग्रीपोसी  वाड  गज  लाइन

 21158.  थी  श्याम
 सुन्दर  महापात्र  :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 पोसी  ब्राड गेज
 लाइन

 क  आधिक  पहलू  पर  विचार  करने  वाली  समिति  का  कहना  है  कि  उसमें  बचत

 की  जा  सकती
 ह

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  अलाभप्रद  शाखा  लाइन  1969.  की

 रिशों  पर  आधारित  RTA -TsA ee  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  यातायात

 सर्वेक्षण  किया  गया  ari  जब  सर्वेक्षण  रिपोर्टे  की  जांच  जायेगी  उसके  बाद ही  इस

 लाव  के  संबंध  a  कोई  विनिश्चय  किया  जायेगा  |

 मोरारका  बन्धुओं  हारा  छाया  एच०  ब्रावो  एण्ड  कम्पनी  का  नियंत्रण

 2119.  थी  मथ  लिया  :  क्या  cara  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंग

 कि

 डब्ल्यु०  ast  कम्पनी  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  मो सरका  बन्धुओं

 ह्वास  ‘mE  प्रायास  किया  गया  था  ;

 क्या  एक  सष्ट्रीयक्षत  बक  द्वारा  जिसके  पास  20  प्रतिशत  इक्विटी  पूंजी  रहे  प्रयास

 _  विफल
 कर  दिया  गया

 क्या  उद्योग  विभाग  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  जीवन  बिग  यूनिट  ट्रस्ट
 ऑफ

 इंडिया
 तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  लिये  मुख्य  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  करने  का  aq-

 रोध

 क्या  यह  नेशनल  रेयन  fey  कम्पनियों  पर  भी  लागू  होगा ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपे-मंत्री  बेसब्री  तथा

 मोरारका  परिवार से  सम्बन्धित  कम्पनी  के  निदेशकों  में  से  एक  ने  वार्षिक
 महासभा के  समक्ष

 त्यागपत्र

 2  दिया  और  मो सरका  परिवार के  एक  निदेशक  को  कथित  वार्षिक  महासभा  की  gon में  get  दिया

 गया  था  राष्टीय कृत  संस्थानों  सहित  कम्पनी  के  शेयरधारकों  ने  मोरारका ओं  को  छोड़कर ai  निरे

 शकों  के  चना :

 तथा  (a):  जब  कभी  बैंक  या  वित्तीय  संस्थान  किसी  साथ  में  भारी  शेयर  धारण  करते  हैः  तो
 के  शेयरधारकों  का  उस  रीति  अपने  मताधिकार  का  किसी भी  महासभा

 की  सो  में

 प्रथम  करना  उनके  दवारा  अपेक्षित  है  कि  वह  निदेशक  मंडल  या
 शेय्रधारियों

 के  किसी  समूह को

 लोकहित  का  अहित  करने  की  चेष्टा  का  सम्भव  सीमा
 तक

 क्र  I

 तटीय  मदानी  और  पैंतीस  क्षेत्रों  में  प्रति  किलोमिटर  ta  लाइन  पर  तलनात्सक  लागत

 2120.  शी  ato  वी०  नायक  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 तटीय
 मं

 दानी  और
 पहाड़ी

 तथा  पैंतीस  क्षेत्रों में  tat  लाइनों  के  प्रति  किलो

 निर्माण  की  तुलनात्मक  लागत  के  आंकड़े  कया  और

 ast  रेलवे
 लाइनों

 पर  रेलवे  स्टेशन  बनाने  के  लिये परिस्थिति  तथा  जनसंख्या  सम्बन्धी

 क्या  कसौटियां  रखी  गयी  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  :
 नयी  लाइनों  के  निर्माण

 की  तुलनात्मक  लागत

 इसे
 प्रकार

 है

 या

 रुपये

 मैदानों  में  ,  8.008  14.00

 तटवर्ती  मकानों  मं  e  10.00  से  13.00

 पठारों  और  पहाड़ों  में  e  -  30.00%  72.00

 णा

 (a)  नयी  रेलवे  लाइनों  पर  स्टेशनों  की  व्यवस्था  वाणिज्यिक  और  परिचालनिक  आधार  पर

 की  जाती  है  जिसमें  प्रत्येक  स्थान  के  यातायात  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में  सिविल  अधिकारियों  से

 परामर्श  किया  जाता है  और  प्रत्येक  लाइन  की  परि चाल निक  आवश्यकताओं  को  ध्यान में  रखा  जाता  है  ।

 Pilferage  of  Goods

 2121.  Shri  Mulki  Raj  Saini  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  types  of  goods  which  are  generally  pilfered  from  railways  wagons  ;

 (b)  the  value  of  goods  pilfered  during  the  year  1973-74  ;

 (८)  the  amount  of  cdlims  paid  by  the  Railways  ;  and

 (d)  the  steps  taken  by  Government  to  stop  the  pilferage  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh  :  (a)  Grains  and

 pulses,  oil  seeds,  sugar,  spices,  tea,  piece  goods,  iron  and  steel,  vegetable  ana  other
 ‘edible  oils,  fruits  and  other.  perishables  etc.

 (b)  the  value  of  goods  involved  in  pilferages  (including  those  from  seals  intact  wagons
 on  all  Indian  Railways  during  the  year  1973-74  as  reported  was  Rs.  183.13  lakhs  ap-
 proximately.

 (c)  the  amount  of  compensation  claims  paid  on  account  of  pilferages  of  consignments
 on  811  Indian  Railways  during  the  year  1973-74  was  Rs.  617.47  lakhs.

 d)  The  following  steps  have  been  taken  to  check  the  incidence  of  pilferages

 (i)  All  important  yards,  goods  sheds  transhipment/repacking  points  etc.  are  being
 guarded  round  the  clock  by  Railway  Protection  Force.

 (ii)  Nominated  goods  trains  perticularly  those  carrying  high-rated  commodities
 are  being  escorted  by  the  Railway  Protection  Force  in  vulnerable  sections.

 (iii)  Special  drives  are  conducted  against  the  receivers  of  stolen  property  and  cases
 are  prosecuted  under  the  Railway  Property  (Unlawful  Possession)  Act,  1966.

 (iv)  Plain  clothed  Railway  Protection  Force  staff  are  deployed  to  keep  a  vigilant  watch
 on  the  activities  of  criminals.

 (v)  Assistance  and  co-operation  of  Railway  Trade  Unions  has  been  sought  fot
 prevention  and  detection  of  crime.  on  the  Railways.

 ‘Wi  ‘Necessary  co-optration  is  maintained  with  the  State  Police  authorities  for
 keepng  surveillance  over  bad  characters  operating  on

 the  Railways.
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 ae

 Introduetion  of  trains  from  Najibabad  to  Saharanpur  via  Raisi,  Laksar  and  Roorkee  in

 morning  time

 2122.  Shri  Mulki  Raj  Saini  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  local  Members  of  Parliament  and  the  public  have  made  a  demand  that  a
 train  starting  in  the  morning  from  Najibabad  to  Laksarjvia  Raisi  and  from  there  direct
 to  Roorkee  and  Saharanpur  should  be  introduced  on  the  Northern  Railway  ;

 (b)  the  reaction  of  Government  thereto  ;  and

 (c)  the  time  by  which  this  train  will  be  introduced  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  Yes.

 (b)  &  (c)  A  convenient  connected  service  for  passengers  travelling  from  Raisi  to
 रि00₹८७6/3411 57811 एफ  in  the  morning is  already  available  in  61/65  Janata  Express  and  372
 Dn  Hardwar-Delhi  Passenger  with  a  change  at  Laksar.  Introduction  of  a  train  from  Naji-
 babad  to  Roorkee/Saharanpur  is  neither  justified  on  traffic  considerations  nor  operation-
 ally  feasible  due  to  lack  of  terminal  facilities  at  Saharanpur,  Roorkee  and  Najibabad.

 Categories  of  Employees  Provided  with
 uniforms

 2123.  Shri  Mulki  Raj  Saini  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  2

 (a)  the  categories  of  employees  provided  with  Uniforms  by  the  Railways  ;

 (०)  salient  features  of  the  rules  or  orders  in  regard  to  wearing  of  the  uniforms

 (c)  action  taken  against  the  employees  attending  their  duties  without  uniform  ;  and

 (d)  whether  Government  have  considered  the  question  of  not  supplying  the  uni-
 forms  to  employees  who  do  not  wear  them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh);  (a)  Uniforms
 are  supplied  to  such  categories  of  staff  working  in  different  departments  of  the  Railways

 i)  who  generally  come  into  contact  with  the  travelling  and  trading  public  and  are  requ-
 red  not  only  to  appear  in  clean  and  neat  dress,  but  also  to  be  easily  identified;  and  (ii)

 and  clean  while  on  duty.
 Class  IV  staff  working  in  offices,  Sheds,  yards,  stations  etc.,  who  are  required  to  be  neat

 (b)  Staff  who  are  provided  with  uniforms  are  required  to  wear  them  on  duty.

 (c)  Orders  exists  for  action  being  taken  against  employees  attending  duties
 withont  uniforms.

 4

 (d)  Does  not  arise  in  view  of  reply  to  (c)
 above,

 Supply  of  Diesel  to  Farmers

 2124.  Shri  Nathuram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of
 Petroleum  and  Chemicals  be-

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  any  proposal  for  proviain
 their  diesel  pumps  during  the  next  Rabi  season  ;  g

 diesel  to  the  farmers

 (b)  whether  sufficient  quantity  of  diesel  was  not  made  available  to  the  farmers  last
 year  as  a  result  of  which  the  Rabi  crop  was  damaged  ;

 (c)  whether  in  order  to  improve  upon  the  last  year’s  distribution  system  of  diesel,
 sufficient

 quantity  of  diesel  will  be  made  available  on  priority  basis  for  agriculture  ;  and

 (a)  whether  any  such  scheme  is  already  under  consideration  of  Government  and  if
 so  the  time  by  which  a  decision  will  be  taken  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Ghemicals  (Shri  C.  Majhi)
 (a)  to  (d)  Allefforts  are  being  made  to  meet  the  diesel  requirements  for  agricultural  sector,
 during  the  next  rabi  season  on  priority  and  in  full.

 Due  to  failure  of  winter  rains,  there  was  a  sudden  spurt  in  diesel  oil  demand  =

 during  early  February  and  March  this  year.  Additional  supplies  were  however,  rushe

 immediately  to  the  scarcity  areas  to  meet  the  requirements.  it  has  not  been  possible  to
 assess  the  effect  of  any  temporary  shortage  that  may  have  been  experienced  in  particulat
 areas  on  the  total  rabi  crops.  It  has  been  recommended  to  the  State  Governments  that

 quota  cards  prescribing  the  seasonal  quotas  for  meeting  the  requirement  for  pumps  for

 irrigation  and  for  tractors  when  used  for  cultivation  should  be  issued  assigning  the  cards
 to  specific  retail  outlets  of  the  oil  companies.  Incase  of  any  shortage  these  outlets  will  be

 given  instructions  to  supply  diesel  oil  to  the  agriculturists  on  priority.

 Posting  of  Class-I  Officers  in  other  Departments  after  Promotion

 2425,  Shri  Nathuram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  §

 (a)  the  number  of  Class-I  posts  created  in  Railways  during  the  last.one  year  and  the
 umber  of  super  time  scale  posts  created  in  Traffic  and  Commercial  Departinents,  separa-

 tely  ;

 b)  the  number  of  such  officers  who  after  their.  promotion  were  posted  in  other  Depart-
 ments{as  from  Commercial  Department  to  Traffic  Department  and  from  Traffic  Department
 to  commercial  Department)  and  whether  the  seniority  of  officers  working  in  concerned

 Department
 was  not

 affected
 due  to  such  arrangements  ;  and

 ©  if  so,  the  reasons  for  doing  so  only  for  promoting  some  particular  officers  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  520  Class  I  posts
 were  created  in  Railway  Administrations  for  varying  periods  during  the  yearended  30-9-74

 Of  these,  20  Administrative  grade  posts  were  created  in  Traffic  &  Commercial  Department,

 (b)  Traffic  &  Commercial  is  one  Department  and  promotions  are  regulated  on  the  basis
 of  a  combined  seniority.

 (c)  Does  not  arise.

 पारादीप  में
 उनका  परियोजना  के  काय  को  आगे  बढाने  का  प्रस्ताव

 2126.  श्री  डी०  Fo  -

 शी  श्याम  सुन्दर  महापात्र
 टिहरी  प्रसाद

 रे
 क्यों  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कपा ai  ना  रेगे  कि  1

 पारादीप  में  उर्वरक  परियोजना  की  adara
 स्थिति  क्या

 है  मरे

 (q@)  क्या  देश  में  उचित  की  कमी  को  देखते  हुये  सरकार  इस  परियोजना  के  art  को  आग

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य॑  मंत्री  (at %o के०
 ato

 :
 सरकार  ने  पारादीप  पर  इस  प्रायोजना  की  स्थापना  की  सिंद्धान्त  रूप  में  स्वीकृति दे  दी  है
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 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उं  रनों  का  उत्पादने

 2127.  श्री  डी०  कठ  पंडा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारत  में  उर्वरकों  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ

 (@)  गत
 तीन

 वर्षों  उर्वरकों  की  कुल  आवश्यकता  कितनी  थी  ?

 पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कह  आर०  :  (%)  पोषक  तत्वों

 के  रूप  मं  उत्पादन
 {}

 re
 000  मीटरी  टनों  )

 नाइट्रोजन  फार स्फट

 1971-72  e  952  278

 1060  326 1972- 73

 1973-  74  1060  317

 (@)  पोषक  तत्वों  के  रूप  में  आवश्यकताएं

 (1000  मीटरी  eat  में  )

 नाइट्रोजन  फास्ट  पोटाश

 mon  ma  a  a

 1971-72  1470  467  257

 1972-73  1816  489  291

 1973-74  औ  क  2309  756  407

 —

 दिल्‍ली  के  लिए  भूमिगत  रेलवे

 2128.  श्री  बनमाली  पटनायक :

 at  पी०  बेंकटासुब्यया  :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 क्या  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने के  लिये  दिल्‍ली  में  भूमिगत  रेलवे

 बनाने  का  ब्रिटिश  है  ;

 यदि  तो  मुख्य  बातें  कया  हूं  ;  और

 यह  काय  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag)  से  दिल्‍ली  में
 और  इसके  चारों

 तरफ  महानगर  परिवहन  के
 संबंध  में  aaa

 अध्ययन  चल  रहे  हैं  और  आशा  कि

 ये  अध्ययन  1975  के  उत्तर  में  पुरे  हो  जायेंगे  जिसके  बाद  इसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  तथा

 काम  प्रारम्भ  करने  की  समय-सारणी  आदि  मालूम  हो  पायेंगी ।

 82



 लिखित  उत्तर 5  अग्रहायण  1896  )

 Statement  of  the  chairman  of  oil  shell
 ee

 regarding  production  of  oil
 from used  tyres

 2129.Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Shri  R.  ह  Bade:

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  state

 (2)  Whethzr  Government’s  attention  has  been  drawn  tothe  s.arement  of  Mr.  Cool:
 Sbargan,  Chairman  of  Oil  Shell  Corporationto  the  effect  that  they  propose  to  condu  c

 t

 survey  for  ascheme  of  producing  11/2  lakh  gallons  of  oil  and  other  products  out o
 f

 80  lakhs  usedtyresin  India;  and

 (b)  if  so,  Government’  s  reaction  theireto;

 (c)  Whether  Government  are  cooperating  inany  way  in  the
 implementation  of  the

 scheme  an

 (d)  if  not,  whether  Government  have  any  scheme  ए  their  own  to  produce  petrol
 and  other  products  out  of  the  used  tyres.

 Deputy  Ministerin  the Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Majhi)  :  (a)
 to  {(d)  Government  is  not  aware  of  any  proposal  to  conduct  asurvey  with  a  view  to  re-
 cover  oil  aad  other  products  out  of  used  tyresinIndia.  There  is  no  proposal  in  the-
 01311  nf  at इ  3ee  tor  to

 produce  petrol  from  used  tyres.

 पश्चिम  बंगाल  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों में  10  करोड़  रुपए  और  उसस  अधिक  की  पूंजी  वाले  उपक्रम

 2130.  श्री  एम०  एस०  पूरी

 श्री  कुमार  माझी  ?

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार
 :

 कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  sor  करेंगे  किः

 पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  में  10  करोड़  रुपये  और  उससे  अधिक

 की  पंजी  वाले  उपक्रमों  का  विवरण  क्या  हैं  ;  और

 (@)  उन  से  प्रत्येक  पास  कितने  शेयर  है ं?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेद व्रत
 :  (#)  तथा

 31-3-1973  बे  वित्तीय
 और  निवेशी  कम्पनियों  को  छोड़कर  तथा  कम्पनी

 1956  की  घारा  591  के  अंतगर्त  तथा  परिभाषित  निरजी  निगमित  भ्षेत्र  में  कम्पनियों

 को  पश्चिम  बंगाल  की  पूंजी  निवेश  अर्थात्‌  10  करोड़  और .  अधिक  की  कुल
 परिसम्पति  के  मूल्य  की  सहित  36  कम्पनियाँ  और

 आसाम
 की  एक  संलग्न

 पत्र  में  दी  जाती  है  ।  में  रखी  गयी ।  देखीए  संख्या  एल०
 |

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  अन्य  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  कोई  कम्पनी  नहीं  थी  पश्चिमी  बंगाल  की

 36  कम्पनियों  की  प्रत्येक  और  असम  की  एक  कम्पनी  दवारा  जारी  शेयरों  की  सख्या

 पन्न  के  कालम  3  और  4  में  दी  जाती

 बाजार  पत्रिका  कलकत्ता  के  विरुद्ध  जांच

 श्री  एस०  एम०  पुरती :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  as  th

 क्या  अमृत  बजार  पत्निका  कलकत्ता  के  मामलों  की  जांचे  की  गई  है
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 6)

 यदि  तो  जांच  के  नीति  क्या

 as

 भर

 की उस  पर  क्या  कार्यवाही

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 बेसब्री  :  यह

 सदस्य  अमत  बाजार  पत्निका  प्राइवेट  लिमिटेड  कलकत्ता धारणा  की  जाती  है  किः
 को  संगीत  कर  रहे  ज ह

 कम्पनी  1956  की  धारा  209(4)  के  अन्तरगत  कम्पनी  की  लेखा-बहियां

 at  निरीक्षण  1971  सम्पन्न  किया  गया  था ॥

 निरीक्षण  से  कम्पनी  1956  के  भाग  2,
 _  अनुसूची

 6  के  साथ  पठित

 घारा  292,  209(1)  143,  193,  303,  297,  299  और  301,  314,  और  211

 के  सम्बन्ध  में  उल्लंघन  fear  जाना  प्रगट  हुआ  ।

 इन  उल्लंघनों  को  कम्पनी  रजिस्ट्रार  पश्चिमी  बंगाल  दवारा  कम्पनी  को  लिखा  जा

 रहा  अन्य  विभागों  के  fea  की  सुचना  उनको  दे  गई

 रमीत  रड  आफ  इंडिया  लिमिटेड

 2132.  श्री  एम०  एस०  पुरती

 att  शक्ति  कसार  सरकार  :

 क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  got  करेंगे  कि

 रेमिंगटन  ts  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  के  निदेशक  मंडल  के  सदस्य  कोन  कौन  हैं ;
 ars

 अंशधारियों  के  पते
 आदि

 क्या  है  धार  ला ० ह  | NJ  में  से  प्रत्येक  के  पास  कितने

 कितने  मूल्य  के  कितने  कितने  अंश  हँ  ;

 (7)  क्या  कम्पनी  के  कार्यों  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  निष्कर्ष  क्या  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  सवाल  में  उप  त्री  बे दब व्रत  (

 रेमिंगटन  ts  आफ  इन्डिया  लिमिटेड  के  निदेशक  मंडल  की  संरचना  उनके  31-3-1973

 के  नवीनतम  उपलब्ध -  तुलना-पत्न
 के  अनुसार

 निम्न
 प्रकार

 1.  श्री  केशव  अध्यक्ष

 2.  श्री  एस०  एस०  प्रबन्ध  निदेशक

 3.  श्री  आर०  एस०  निदेशक

 A.  ay  Gao  के०  निदेशक

 31-3-1973  के  तुलना-पत्र  के  म०  रेमिंगटन  ts  आफ  इन्डिया  लिमिटेड

 को  प्रदत्त  पूंजी  100
 रु०  की  दर  के  50,000  अधिमान  हिस्सों  तथा  10  रु०  की  दर  के

 9,32,050  रूपेण  आहत  साम्य  हिस्सों  को  1,43,  20,500  रु०  की  राशि  की

 |  सभी  50,000  अभिमान
 हिस्से

 TAT
 6,05,850

 साम्य  हिस्से  इसकी  धारित

 स्प्रे  te  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  एवं  इसके  मनोनीतों  के  पास  zt  इसकी

 22-9-1972  तक  बनाई  गई  वार्षिक  विवरणी  के  अन्य  निगम  जिनमें
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 बीमा  तथा  वित्तीय  संस्थान
 सम्मिलित  हैं  दवारा  धारित  साम्य

 हिस्सों  की  बाबत  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-पत्न  में  दिये  गये  हैं  ———

 श्रीमान  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता

 विवरण

 क्रम  हिस्से धारियों  के  नाम  बीमा  कम्पनी  तथा  वित्तीय  संस्थान  10  स०  की  दीर

 सख्या  सहित  निगम  निकाय )  के  साम्य  हिस्सों

 की  संख्या

 शेष किम  प्राइवट  लि  ०  10

 10 बंगाल  एण्ड  आसाम  इन्वस्ट्स  लि  ०

 अमृतलाल  एण्ड  कम्पनी  प्रा  ०  लि  ०  10

 इण्डियन  इको ना मिस्ट  प्राइवेट  लि०  .  40

 शेषकिम  प्राइवेट  लि  ०,  बम्बई  .  40

 ससून  जे
 ०  डेविड  एण्ड  कम्पनी  लि  ०  100

 100 दि  एक्स वियर  केसवानी  मं  डल  प्राइवेट  लि  ०

 बक  आफ  कलकत्ता  क  120

 इण्डियन  carat  एण्ड  शख़्स  प्रा०  लि  200

 10  इण्डियन  बीयर  डोली  लि०  200

 एस०  टो  ०  बैलेन्स  नोमीनो जे  दवाम प्रा०  लि०  290

 शक  300 12  गुजरात  इन्वेस्टमेंट  ट्रस्ट  feo

 |  3  सवाल  तक  आफ  इण्डिया  लि  ०  के  340

 (4  हनोवर  इन्फ़ो  रेन्स  कम्पनी  थके  440

 15  बैंक  अब  कलकत्ता  थ  900

 16  नप  बक  ह 1 फ  इण्डिया  लि “)  कलकत्ता  1,080

 17  1,680 स्टिंग  जनरल  इन्शोरेंस  कम्पनी  लि  ०

 18  qh  आफ  बम्बई  *  2,900

 19  इण्डिया  रिइन्शोरेन्स  कारपोरेशन  लि०  3,540

 20  इ्च्व  स्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लि  o  4,000

 21  लाइफ  इन्शोरेंस  कारपोरेशन  ATH  इण्डिया  e  11,330

 जक  20,584 22  न्य॑  एश्योरेंस  कम्पनी  ,

 23  इंडियन  नेश्नल  डीजल  इन्ही  निर्यीरिंग  कम्पनी  लि०  26,445

 24  e  e  34,185 यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  ,
 बम्बई

 en
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 Written  Answers  November  26,  1974

 हड़ताल  के  दौरान  की  गयी  स्थानीय  यात्री  गाड़ियां

 2133.  श्री  Alo  एन०  बमन  :  क्या  Ta  मंत्री  यह  बताने  की  stl  करेंगे  fH:

 पिछली  tat  हड़ताल  के  दौसा  बन्द  की  गयी  स्थानीय  यात्नी  गाड़ियों  का  विवरण

 क्या  ~  ?

 बन्द  की  गयी  इन  यात्री  गाड़ियों  से  कितने  क्षेत्र  की  सेवा  होती  A  और

 क्या  ये  सभी  गाड़ियां  फिर  से  चालू  कर  दी  गयी

 रल  मंत्रालय में  rq  बूटा  ः
 ः
 (®)  और  मई  1974  की  पिछली

 रेल  हड़ताल  के  दौरान  कलकत्ता  और  मद्रास  महानगरों  में  प्रतिदिन  औसतन  630

 जोड़ी  उपनगरीय  गाड़ियां  we  की  '  गयी  ॥

 (a)  ये  सभी  उपनगरीय  गाड़ियां  फिर  से  चलने  लगी  हैं

 विदेशी  कम्पनियों  दवारा  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धनात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  से  प्राप्त  की  गई  स्वीकृति

 2134.  श्री  शशि  भूषण :  क्या  न्याय  और  काय  मंत्री  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  काय  कर  रही  किसी  ऐसी  विदेशी  कम्पनी  faa  के  मामले

 तय -  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग
 को  सौंपे  गये  एकाधिकार  तथा

 निरबत्धनात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  अंतगर्त  स्वीकृति  प्राप्त  कर  लो

 क्या  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  को  मानते  सौंपे
 जाने

 लगी  निषेधाज्ञा  की  किसी  मामले  में  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  .  ब्यौरा  क्या  है
 ;

 और

 इन  विद्वेषी  कम्पनियों  के  मामलों  को  एकाधिकार  aa  निबन्धात्मक  पार  प्रक्रिया

 आयोग  को  सौंपे  जाने  के  बारे
 में  सरकार  का  आगे  कायें वाही  करने  का  विचार

 ]  एकाधिकार  एव न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में
 sana

 बेसब्री
 :

 निर्बन्धनकारीਂ  व्यापार  प्रथा  wat  ,  विदेशीਂ  बहु-हिस्से  ') (% ) TTB AT  तीन  कम्पनियों

 के  एवं  निबंध का रो  व्यापार  प्रथा  को  धारा  21  व  22  के

 अंतगर्त  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  निपटा  दिये  थे  ।

 तथा  रोकादेश  के  सम्बन्ध  दिनांक  27  1974  सदन  में

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3732  के  उत्तर  में  दी  गई  तथा  आज  सदन  में  उत्तर  दिये  गये

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2178  के  में  स्थिति  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ

 ।

 चूंकि  य  लिखित  याचिका यें  न्यायालय  के  समक्षਂ  अनिर्णित  है  इस

 स्तर  इन  अन्य  कांयं वाही  कं  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 to  डी०  तथा  जी०  डी०  मुगलसराय  रेलगाड़ी  पानी  तथा  पंखों  का  अभाव

 2135.
 शुमारी

 कमला  कुमारी :  क्या  रल  मंत्री
 me

 बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  पता  fe  बी०  डी०  तथा  मुगलसराय  रेलगाड़ी

 बिना  पानी  तथा  पंखों  के  चलती  है  ;  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं ? AS,
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 1896  लिखित  उत्तर

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बूटा  :  और  ऐसे  अवसर  रहे  हैं

 जी
 डी  और  at  डो

 यात्रों
 गाड़ियों  में  रोशनी  और  अन्य  वधाएं  संतोषजनक  नहीं  रही

 है  जिनके  मुख्य  कारण  हूँ  सम्बन्धित  खंडों  में  उपस्करों  की  चोरियां  और  उठाईगीरी  तथा

 बदमाशों  की  गतिविधियां  ।  चोरी  और  उठाईगीरी  पर  काबू  पाने  और  इन  गाड़ियों  के  सवारी

 डिब्बों  कीਂ  कमियों  और  त्रुटियों  से  मुक्त  रखकर  इनका  उपयुक्त  अनुरक्षण  करके
 इनकी

 स्थिति
 में  सुधार  के  लिए  विशेष  कदम  के  रूप  जो  अभियान  चलाये  गये  थे  वे  जारी  रहेंगे

 पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर-पूर्वा  राज्यो ंमें  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  कम्पनियां

 2136.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार

 श्री  एस०  एन०  सिंह  देवी

 कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रों  ह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर-पूर्वा  राज्यों  कौन-कौन
 सी  गर  सरकारी

 तथा
 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियां  चल  रही  हँ  तथा

 इन
 में  से  प्रत्येक  में  गत  da  वर्षों  में

 कितना-कितना  पंजी  .  निवेश  ;  और

 इस  अवधि  के  दौरान  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  बन्द  हो  गयी  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय
 म॑

 उप-मंत्री  बेसब्री  बरूआ )  :  गत
 तीन  वर्षों  31-  3-72,  31-3-73 4  31-

 3-74
 के  पश्चिमी  बंगाल  राज्य

 कार्यरत  हिस्सों  दवारा  प्राइवेट  एवं एवं  उत्तरपूर्वी
 क्षेत्र  के  राज्यों  में  पंजीकृत  एवं

 aa
 लिमिटेड

 कम्पनियों  की  उनकी  प्रदत्त  पूंजी  संलग्न  विवरण-पत्न  1  में
 दी  गई  हैँ  ।  म  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  डी  ०-8579/74]

 31-3-72,  31-3-73  तथा  31-3-74  तक  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  एवं  उत्तर  पूर्वी

 क्षेत्र  के  राज्यों  में  पंजीकृत  एवं  कार्यरत  प्राइवेट  एवं  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  नास

 जिनकी  संख्या  10,773  है  व  उनकी  अलग  अलग  प्रदत्त  पूंजी  की  बाबत  सुचना  के  संकलन

 में  पर्याप्त  समय  एवं  श्रम  लगेगा  ।  विभाग  ने  31-
 3-1970  तक

 भारत  में  संयुक्त  स्कन्ध

 कम्पनियों
 कौ

 एक  निर्देशिका  प्रकाशित  की  है  ।  वार्षिक  ca  बुकਂ  एवं  मासिक  न्यूज

 एण्ड  द  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किये  जा  रहे  उन  प्रकाशनों  की  जिनमें

 इस  प्रकार  की  सुचना  संसद  सदन  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  |

 1971-72,  72-73  व  73-74  के  वर्षों  के  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  एवं  उत्तर-परवीं
 क्षेत्र  के  राज्यों में  उन  जिन्होंने  परिसमापित

 होकर
 कम्पनी  1956  ay

 घारा  560  (5)  के  अंतगर्त  उन्मूलित  हो  जाने  पर  कायें  करना  बंद  कर  की  संख्या  की  बाबत

 सूचना  नीचे  दी  गई  है

 1971-72  972-73  1973-74

 पश्चिमी  बंगाल  Og  68  78

 असाम  व-मेघालय  3  16  9

 त्रिपुरा  1  1

 मणिपुर
 1

 नागालैंड

 मिजोरम

 अरूणाचल  प्रदश
 es  ee

 इत  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न  विवरण-पत्र  2  में  दिय  गय  में  रखा  गया  1

 देखिए  संख्या  qo  ०-8579/  74]
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 अपर  इण्डिया  एक्सप्रेस  में  खतरे  की  जंजीर  के  कार्य  न  करने  तथा  बुलाना  के  अन्य  कारणों  की  जांच

 2137.  नरेन्द्र  कुमार  क्या  ter  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1974  को  इलाहाबाद  के  निकट  अपर  इण्डिया  में

 कोय लगभग  44  व्यक्तियों  कों  मृत्यु  के  कारणों  का  पता  लगाने  लिए  इस  बीच

 पुरा  हो  चुका  हैं  ;

 ,  क्या  रेलगाडी  को  खतरे  की  जोर  कोय  नहीं  कर  थो  और  रेलगाड़ी  केवल

 तभी  रोको  सको  जब  एक  यात्रों  इंजन  तक  पहुंचा  और  उसने  ड्राइवर  से  गाड़ो  रोकने

 के  लिए  कहा ;

 क्या  इस  बात  पता  लगाया  गया  है  कि  विस्फोट  के  तुरंत  बाद  गाड़ी  क्यों

 नहीं  रोकी  सको  ;  और

 यदि  इन  बातों  को  जांच  के  कया  निष्कर्ष  हूँ  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  इस  दुर्घटना  को  जांच  उत्तरों
 क्षेत्र

 लखनऊ  स्थित  रेल  संरक्षा  के  अपर  आयुक्त  दूबारा  को  गयीਂ  उनके  अंतिम  निष्कर्ष  के

 अनुसार  यह  दुर्घटना  कुछ  यात्रियों  दूबारा  पो
 जाने

 वालो  बोडो  या  हुक्के  को  fad  से

 बहुत
 शोघ  आग  पकड़  लेने  वालें  fa  पदार्थ  नाइट्रोजन  सेल्यूलोज़

 कोई  एसा

 पदार्थ
 होने  का  संदेह  के  कुछ  हमलों  के  जल  उठने  के  कारण  हुई  वे  यात्री  भो  आग

 men हो  गये  थे

 से  रेल  संरक्षा  के  अपर  आयुक्त
 की

 अंतिम  fend  को  प्रतिक्षा  को  जा  रहो
 कि  एक  ड्राइवर  से  रुकने  के  वास्ते अब  तक  मिलो  के  अनुसार  सहो  नहीं है

 कहने
 के  लिए

 इंजन  तक़  गया  art  गाड़ा  तुरंत  रोक  दो  गयो  a mq | ।

 aaa  बाटा  इण्डिया  कलकत्ता  के  विरूद्ध  जांच  को  प्रतिवेदन

 2138.  श्री  एन०  Fo  हीरो
 श्री  एस०  एन०  सिह सच

 :

 कपा  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 मसले  बाटा  इण्डिया  लिमिटेड  के
 कार्यों

 को  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  निरोक्षकों

 दवाराਂ  प्रस्तुत
 प्रतिवेदन

 के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 सरकार  इस  बारे  में  क्या  fang  किया

 न्याय  और  कम्पनी  काय
 मंत्रालय

 a  उप  मंत्री
 बेद व्रत  :

 तथा

 बाटा  लिमिटेड  के  काय-कलापों  को  जाँचपड़ताल  के  कानों

 1956  अथवा  एकाधिकार  एवं  निबंधन कारों
 5 व्यापार  1969  के

 कोई
 निरोधक  नियुक्त  नहीं  किये  गये  कानों  अधिनियम  को  घारा
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 के  इसको  लेखा-बहियां  को  जांच  कराई  गई  एवं  इसको  रिपोर्ट  को  प्रतीक्षा  को

 जो  रहो  है  ।

 निबंध नकारो  व्यापार  अनुबन्ध
 _  एकाधिकार  एवं  .  निबंध नकारो  .  व्यापार  प्रथा

 1969  को  घारा  (3)  एकाधिकार  एवं  व्यापार  प्रथा

 आयोग  ae  के  निबंधन कारों  व्यापार
 प्रथाओं

 में  निरत  रहने
 के  आरोपों  के  लिए

 इसके  विऋद्ध
 डस  अधिनियम  को  घारा  37  के  अन्तर्गत  जांच  के  लिये  दिनांक  23~2-1974

 को  एक  आवेदन-पत्र  प्रस्तुत  किया  है  ।  आयोग  दवारा  oie  प्रतिमान



 26  1974  लिखित

 किनाया

 क्शिाखापलनम  न्यायालय  से  रल  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  सक  दमों  को  वापस  लेना

 2139.  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  को  करेंगे  कि

 क्या  मई  1974  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  रेल  कर्मचारियों  के  विरूद्ध

 पानी  के  न्यायालयों  में  चल  रहे  मुकदमों  को  वापसਂ  ले  लिया  गया  है  ;  और

 afe  तो  इसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 रल  मंत्रालय  म॑  उपन् सं त्री  बूटा  जो  !

 देगा  के  कानून  का  उल्लंघन
 करने

 के  कारण
 राज्य  सरकारों  दुबारा  रेलਂ  कर्मचारियों

 के  विरूद्ध  अदालत  में  जो  अभियोग  चलाये  जा  रहे  हैं  उन  में
 कानून  के  अनुसार  कारवाई

 होनी  हो

 रेलवे  तमंचा
 रियों

 को  छंटनी  के  सम्बन्ध  में  गुजरात  उच्च  न्यायालय  के  नीचे
 य

 पर  अनुवर्ती  काय
 बाहर

 2140.  Wt  धारणकर

 श्री  मत  दण्डवत  :

 श्री  वसंत  साठ

 व्या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नियमित  जांच  के  अभाव  में  1974  की  रेल  हड़ताल  में  दंडित  किय
 ~  ——e गय  रेल  कर्मचारियों  को  बहाल  करने  सम्बन्धों  गुजरात उ wry  न्यायालय  के  हाल  ही  के

 को  देखते  हुए  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  अथवा  अनुवर्ती  कार्यवाही  की
 है  ;

 यदि  at  तो  तत् संबंधो  wer  बातें  क्या  हूं  ;  और

 यदि  तो
 इसके

 क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ta  कर्मचारियों  की  बहाली  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  ar  अनुवर्ती  कार्रवाई  नहीं  की  है  क्योंकि  गुजरात  उच्च

 न्यायालय  के  हाल  के  निर्णय  पर  एक  खण्ड  पीठ  के  पास  अपील  कर  दो  गयो

 प्रदान  नहीं  उठता  ॥

 कारण  रहे  है  कि  खण्ड  पीठ  के  पास  को  गयो  अपोल  का  अभी  निर्णय  नहीं  हुआ
 ।

 बम्बई  हाई  तट दूर  तेल  की  खुदाई  के  लिए  रिंग्स

 2141.  श्री  धारणकर

 भी  वसंत  साठ

 क्या  पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्री  ae  बताने  कीः  कृपा  करेंग  कि

 (a) a
 क्या  बम्बई  हाई  पर  तट दूर  खुदाई  के  प्रयोग  मे q  वर्तमान  सिद्ध

 हुये हूं  ;  और

 याति  at,  तोਂ  क्या  सरकार  का  विचार  और  अच्छा  तथा  प्रभावी  को  आयात

 करने  का  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या
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 वैद्रोलियम
 और

 रसायन
 मंत्रालय  में  उपन् मंत्री  पी  माझी )  :

 और

 बाम्बे  हाई  पर  तट दूर  अन्वेषण  प्रायोजना  में  केवल  एक  रिंग  अर्थात  सागर  सम्राट  ara  पर

 लगाया  गया  है  तथा  ae  प्रभावी  fas  हुआ

 राव  मं  छंटनी

 2142.  श्री  धारणकर  :

 श्री  बसंत  सादे

 श्री  के०  एस०  मधुकर

 थी  वीरभद्र  सिह

 क्या
 रल

 मंत्री  aa  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  रेलवे  avd  feta  ने  उन्हें  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  रेलवे  में  छंटनी

 की  नीति  को  तुरन्त  amar  और  इसे  बदलने  को  मांग  को

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  कायंवाहो  को  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बटा  :
 जो  हो

 और  गर  कानूनों  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  केवल  20,000  के  करोड़

 नैमित्तिक  श्रमिकों  और  एवजी  कर्मचारियों  को
 सेवामुक्त

 किया  गया  था  जबकि  भारतीय

 रेलों  पर  लगभग
 3.  लाख  लोग  इस  प्रकार  नियोजित  लगभग  12,000  श्रमिकों  को  फिर

 से  काम  पर  लगाया  जा  चुका  हालांकि  उनके  मामलों  को  समाजों  जानो  रहेगी  ।  फिर

 भी  उनको  फिर  से  काम  पर  लगाना  काम  और
 संसाधनों

 को  स्थिति  पर  निसार  करता

 अपर  इण्डिया  एक्सप्रेस  में  आग  लगन  के  कारणों  की  जांच

 2143.  श्री  घामकर

 चन्दूलाल  चन्द्रा कर

 श्री  हरि  सिह

 aft  एस०  एम०  बनर्जी

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 श्री  बाई०  ईश्वर  रड डी

 श्री  बसंत  साठ

 श्री  राजशेखर  प्रसाद  fag

 श्री  faz

 श्री  समस चन्द  कछवाय

 श्री
 स्वरण  सिंह  सोखो :

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 क्या  रल
 मंत्र  यह

 बताने  के  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  >.

 अपर  इंडिया  एक्सप्रेस  में  इलाहाबाद  के  निकट  आग  लगने

 के  कारणों  को  जॉच  कराने  ्  ;  यदि  ai,  तो  उस  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  और

 रेलों  में  ऐसी  घटनाओं  को  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  ह

 अथवा  उठाने  का  विचार  है
 ?
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 रल  मंत्रालय  म  उप-मंत्री  बूटा  faz)  और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 इस  दुर्घटना  की  ary  उत्तरी  लखनऊ  स्थित  रेल  संरक्षा  के  अपर  आयुक्त

 द्वारा  at  गयी  उनके  अंतिम  निष्कर्ष  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  कुछ  यात्रियों  दवारा  पी
 जाने  वाली  बीड़ी  था  हुक्के  की

 फिगारो
 से  बहुंत  शीघ्र  आग  पकड़  लेने  वाले  किसी

 rela नाइट्रो  स ल्लुलोज़  या  कोई  ऐसा  ही  cart  होने  का  संदेह  के  कुछ
 थलों

 के
 ज

 उठने  के  कारण  हुई  थी  ।  वे
 यात्री

 भी  आग  में  जलकर  भस्म  हो  गये

 ((@)  गाड़ियों  के  डिब्बों  में  खतरनाक  और  ज्वलनशील  वस्तुओं  को  सामान

 रूप  में  ले  जाना  कानून  के  grata  पहले  से  हीਂ  निषिद्ध  इसके  अलावा

 प्रचार  साधनों  और  लाऊड  स्पो करों  आदि  से  घोषणाओं  दवारा  गाड़ियों  मेंਂ  आग

 लगने  सहित  सभी
 कोटियों  at  दृघंटनाओं  को  रोक  थाम  कें

 लिए
 लगातार  निवारक  कादक्ज्ला  यां

 की  जा  रही  गाड़ियों
 के  डिब्बों  में  नोटिस  लगाये  जाते  हैं  जिनमें

 यात्रियों
 हवनों

 दी  जाती  है  कि  वे
 डिब्बों

 के  अन्दर  जलती  हुई  दियासलाई  ar  सिगरेट  न  ge  और  स्टोव

 अथवा  सिगड़ियां  न  जलायें  या  फ़िल्में  at  अन्य  ज्वलनशील  सामान  लेकर  डिब्बों  में

 न  चलें

 फर्टोलाइजसं  एण्ड  केमिकल्स  लिमिट  त्रावणकोर  के  प्रबन्धकों  और  कमरा  रियों  के  बीच  विवाद

 2144.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  पटो लियम  और  रसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 फर्टीलाइजसं  एण्ड  .  केमिकल्स  ट्रावनकोर  के  प्रबन्धकों  और  कर्मचारियों
 के  बीच  कौन-कौन  से  अभीਂ  बाकी  हैं  जिनके  बार

 में
 समझौता  नहों  और

 क्या  कमंचारियों  ने  हमको
 दो  है  कि  उसको

 शिकायतों  को  दूर  करने  के

 लिये  प्रबन्धकों  ने  आवश्यक  .  पग  ने  उठाये  तो  वे
 ata  कार्यवाही  करेंगे  और  यदि

 तो
 प्रबन्धकों  तथा  कर्मचारियों  के  बींच  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  पग  उठाये

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  के०  आर०
 और

 बकाया  विवादों  में  से  एक  पर  समझौता  नहीं  हुआ  कोचिन  प्रभाग  के

 प्रबंधकों
 तथा

 श्रमिक  यूनियनों  के  बीच
 हुए  समझौते

 की  क्रियान्विति  से  संबंधित  था ।

 कलाकारों  ने  समझौते  की  क्रियान्विति  न  किये  जाने  से  हड़ताल  करने  को
 धमको  दो  Ti |

 सरकार्‌
 ने  अब  कुछ  शर्तों  पर  इम

 समझौते
 का  अनुमोदन  कर  दिया  अन्य  विष  विवादों

 के  बार  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  ।  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगा  ।

 Agreement  for  Transportation  of  Goods  between  India  and  Bangla  Desh

 2145  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Railways  by  pleased  to  state

 (a)  Whether  there  has  been  any  agreement  becween  India  and  Bangladesh  under-

 which
 transportation  of  goods  by  rail  be  possible  between  the  two  coun-

 tries  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  there  of  5  8100

 (c)  the  estimated  quantity  of  goods  to  be  so  transported  annually?

 Dy.  Minister  inthe  Ministry  of  Railways  (Sardar  Buta  Singh)  :  (a)  Yes,  Sir
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 (b)  Salient  featuress  of  the  Agreement  are  given  at  Annexure  ‘A

 (c)  During  March,  1974  to  October,  1974  2,731  Broad  Gauge  and  869  Metre
 Gauge  wagons  were  interchanged  by  the  Eastern  and  Northeast  Frontier  Railways  res-
 pectively  with  Bangaladesh  Railway.  The  level. of  interchange  for  the  remaining.  periods
 ‘of  the  year  depends  on  the.  trade  acivity  between  the  two  countries  from  time

 totime.

 STATEMENT

 Salient  Features  of  Fundamental  Rules  Governing  the  Inter-Changé  of  Railway  Traffic
 and  Rolling  Stock  between  the  Government  of  India  and-Bangla  Desh

 1.  India  Bangladesh  traffic  shall  be  interchange  at  the
 following

 points!

 On  Board  G  Auge  1.  Bangaon  (Eastern  Railway)

 2.  Ranaghat  (Eastern  Railway)

 3.  Amnaura  (Bangladesh  Railway)

 Metre  Gauge  1.  Parbatipur  Railway)
 2.  Lalmanrihat  (Bangladesh  Railway)

 3.  Akhaura  (Bangladesh  Railway)

 2.  The  rates  and  fares  shall  be  quoted  by  the  Railways  ineither  country  upto  the
 All  Inaia  and  Banglauesh  traffic  shall  be  pre-paid  upto.  the  border  and  will

 move  as  pay’’  for  the  remaining  portion  of  the  transit.  This  system  will  apply  to
 traffic  also,  provided  the  forwarding  and-  receiving  station  is  situated

 in  Bangladesh  .

 3.  In  case  of  passenger  luggage,  horse  carriage,  dog  and  parcel  traffic,  for  which
 pre-payment  of  freight  is  compulsory,  the  forwarding  country  shall  be  entirely  résponsi-
 ble  for  the  correctness  of  the  freight  from  start  to  destination.  In  case  of  goods  and  par-
 cel  cross  traffic,  thé  country  receiving  the

 traffic  shall  be  entirely  responsible.

 4,  Allthe  traffic  shall  be  booked  through  to  destinations  and  the  booking  Railway
 will  supply  the  necessary  roiling  stock.  The  acutal  rout  by  which  the  consignment  is
 ‘booked  shall be  selected  as  laid  down  by  each  own  publications..

 | ह  it  is  discovered  at  the  custom  inspection  post  that  goods  have  been  misde-
 clared  by  the  consigner,  it  willbe  the  duty  ofthe  destination  station  to  collect  the  nece-

 ‘ssary  undeér-charges  and  credit the  proportion  of  these  under  charges to  the:  forwarding
 country.

 6.  India  ond  Bangladesh  Railways  will  work  to  target  wagon  balance  to  be  fixed  from

 time  totims  by  mutual  agreement  between  thetwo  countries.  Penalty  will  be  prescribed
 and  imposed  when  usually  agreed  target  are  not  aced  upon.-  The  hire  charges  for

 wagon  shall be  payable  bythe  debtor  railway  atsuch  rates  as  may  be  fixed  from  time  to

 time.

 Exploration  for  Oil  at  various  places

 Shri  S.  Chowhan:
 Shri  Phool  Chand  Verma:
 Shri  M.V.  Krishnappa:
 Shri  Bhaara:

 ‘Will  the  Minister  of  Petroteum  and  Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  names  places  inthe  country  where  exploration  for  oil  was  carri-

 ed  out  during  thelast  three  years  ;

 and (b)  the  total  exsenditure  incurred  on  the  exploration;

 (८)  the  broad.  outlines:  of  thereusts-  of  the  exploration  ?



 लिखित
 उत्तर 26.0

 1974

 rm
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri.

 Majhi)  :  (a)  A  statement  is  placed  onthe  Table  of  the  Sabha.

 (b)  During  the  years  1971-72  to  1973-74  the  ONGC  incurred,on  exploration  and

 development  of  hydrocarbons  in  India,  a  total  expenditure  of  Rs.  90.46  crores.  The
 total  expenditure  onexploration  incurred  by  Oil  India  Ltd.,  for  the  calender  years  1971
 1972  and  1973  isestimated  at  about  Rs.  4.36  crores.

 *
 (c)  During  the  period,  the  ONGC  discovered  a  large  number  of  possible  hydro-

 carbon  bearing  stuctures.  As  aresult  of  drilling  and  testing,  oil/gas  was  encountered
 in  8  structurers  in  Gujarat  and 2  in  Assam.  During  the  calender  years  1971,  1972  and
 1973  Oil  India  Limited  discovered  gas  in  Tengakhat  area  and  oil/gas  in  Taragan,

 and  Jorajan  areas.

 Statement

 During  the  years  1971-72,  1972-73  and  1973-74,  the  ONGC  conducted  geolo-
 gical,  gravity—magnetic  ana  seismic  surveys  for  oil  and  gas  in  various  parts  of  J&K

 Rajasthan,  Uttar  Pradesh,  Pajab,  Himachal  Prauesh,  Bihar,  West  Bengal,  Orissa,
 Assam,  Arunacnal  Pradesh,  Mizoram,  Nagaland,  Tripura,  Andaman  &  Nicobar  Islands
 Andhra  Praaesh,  Kerala,  Tamil  Nadu,  Pondichery,  Gujarat  Machya  Pradesh,  Maharash-
 tra  and  the  Arabian  Sea  area.  Besides  drilling  operations  were  carried  out  by  the  Com-
 Mission  on  63  structures  onlana  inthe  states  of  J&K,  Gujarat,  Assam,  Tripura,  Raj
 asthan,  Tamil  Nadu  &  Pondichery  and  structuresinthe  Arabian  Sea.

 In  so  far  as  Oil  India  Ltd.,  is  concerned,  this  company  apart  from  proving  the
 extent  and  aeveloping  the  resources  ofits  2important  oil  fields  at  Nahorkatiya  and
 Moran  in  Assam,  undertook  intersive  exploration  for  oil,  during  the  last  3  years  at

 Teogakhat,  Nagajan,  Jorajan  and  Tarajan  area  (all  in  Assam)  and  at  Kharsang  in  Aru-
 pachal  Pradesh.

 नाइट्रोजन  उर्वरक  के  उत्पादन  में  कमी

 2147.  श्री  पी०  गंगादेवी :

 शी  श्रीकिशन  मोदी  :

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  इस  ay  नाइट्रोजन  शाबरी  का  उत्पादन  आशा  से  कम  होगा  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 नाइट्रोजन  उवंरक  के  उत्पादन  में  कितनों  कमो  होने  को  संभावना  है  ;  और

 सरकार  ने  इस  कमो  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  arta  को  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ७ क  आर०  :

 और  1974-75  के  दौरान  14.33  लाख  मोटरों  टन  नाइट्रोजन  का  उत्पादन  होने

 की  संभावना  है  जब  कि  इसका  पहला  अनुमान  15  लाख  मोटरों  टन  उत्पादन  में  कमो

 यांत्रिक  अपर्याप्त  बिजली  at  ag  के  दौरान  पण  किए  जाने  वाले

 संयंत्रों
 को

 आरंभ  न  करने  तथा  कोचीन  और  दुर्गापुर  में  स्थायी  रूप  से  उत्पादन  रखने  में

 प्रोद्योगिकी  कठिनाइयों  के  कारण  हुई  थो  ।  बिजली  वोल्टेज  में  बार  बार  घटाव-बढ़ाव  और

 ठोक  कोटि  के  अपेक्षित  कच्चे  माल  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  भो  उत्पादन  में  कमी

 है  । हुई

 सरत  repre
 आयात  उपलब्ध  सुविधाओं

 के  बप्पा  म  उपयोग  aq  1९.1  कमी  को  यथा  संभव

 करने  प्रस्ताव  हैं  ।
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 ae  संकट  को  दूर  करने  क  लिए  किये  वाही

 2148.  श्री  पी०  गंगा  ~

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :
 श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  आया  है  कि  तेल  का  संकट  समाप्त  हो  जायेगा  ;

 यदि  at,  तो  यह  आशा  किन  घातों  पर  आधारित  है  ;

 क्या  अशोधित  aa  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  में  विदेशी  yar  नियंत्रण

 से  तेल  संकट  करने  में  कोई  बाधा  नहीं  आयेगी  ;  और

 यदि
 तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  साझी )  :  से  (7)
 गत  वर्षों  में  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  खपत  में  9  ag  मिश्रित  दर  से  वुद्धि

 हुई  कच्छे  तेल  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  dia  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  हमारे

 विदेशी  मुद्रा  के  साधनों  पर  जो  भारीਂ  दबाव  पड़ा  उसके  लिए  पेट्रोलियम  पदार्थों  के

 विश्क  उपभोग  में  अधिकतम  सीमा  तक  कटौती  करने  तथा  विंमान  ag  में  उपलब्धता  को

 लगभग  गत  वर्ष  के  स्तर  पर  बनाये  रखने  के  लिए  कदम  उठाये  गए  वह  जब  कि  भविष्य

 के  बार  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  भी  नहीं  जा  सकता  तथापि  देश  के  आधिक  विकास

 को  बनाये  रखने  के  हेतु  समस्त  अनिवार्य  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये

 जा  रहे  न्यू  कच्चे  तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  हेतु  जो  विदेशी  मुद्रा  बाहर  जाती

 है
 रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गए  go

 देवीय  कच्छे  तेल  का  अधिकतम  उत्पादन  करने  के  प्रयत्नों  को  गहन  कर  दिया

 गया है  |

 अनेक  इष्ट तम  प्रयत्नों  द्वारा  दो धन शालाओं  के  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  प्रारूप  को

 इस  प्रकार  से  समायोजित  किया  गया  है  ताकि  अधिकतम  बचत शील  उत्पादन

 किया  at  सके  ।  इसके  लिए  उत्पाद  न्‌्म्नों क  को  यथासंभव  समायोजित  गया

 कुछ  उत्पादों  जैसे  मोटर  गेसोलीन  लुब्रिकेटिंग  विटामिन  आदि  के  खपत  में
 (7)

 कमी  करने  tg  राजकोशीय  उपाय  किये  गए  ह  कोयले  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने

 भट्टी  के  तेल  के  मूल्य  भी  बढ़ा  दिये  गए  gi  इबन  के  प्रयोग  में  कुशलता

 बढ़ाने  हेतु  भी  उपाय  किये  गए  मिट्टी  के  तेल  को  जो  निजी

 खपत  की  एक  मद  को  अधिकतम  संभव  सीमा  तक  कम  कर  दिया  गया

 उन  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  जो  हमारी  आवश्यकता  से  अधिशेष  है  निर्वात  किया

 जा  रहा  उन  उत्पादों  जिनसे  अधिक  मूल्य  प्राप्त  होते  के  निर्यात  को

 तम  कर  दिया  गया है

 ईरान  और  ईराक  से  ferme  आस्थगित  भुगतान  के  आधार  पर  कच्चे  तेलਂ  के
 (=)

 आयात  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 उन  देशों  जिन  पर  तेल  नृत्यों  में  तोत्र  वृद्धि  तथा  परिणामस्वरूप  अदायगी

 भुगतान  स्थिति  बहुत  बिगड़  गई  है  के  सहायता  अनेक  प्रस्ताव  तथा  कार्यक्रम  अंतर्राष्ट्रीय

 निकायों  के  विचाराघोन  आई०  एम ०  एफ०  दवारा  तेल  सुधी  स्थापना  जिसमें  से  हमने

 कुछ  धनराशि  भी  ली  एक  बड़ा  ठोस  कदम
 है

 ।
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 औषध  उद्योग  भारतीय  क्षेत्र  दारा  औषधि श्यो  के  उत्पादन  पर  ऋण  पर  लगे  प्रतिबन्ध  का  प्रभाव

 2149.  श्री  Fo  एस०  चावड़ा  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 औषध  उद्योग  के
 भारतीय  _  aa

 द्वारा  के  उत्पादन  पर  ऋण  पर  लगे

 प्रतिबंध
 के  क्या  क्या  प्रभाव  हुए हे

 क्या  उन  विदेशी  फर्मों  पर  ऋण  पर
 लगे  प्रतिबंध  at  प्रभाव  नहीं  हुआ  है  जिनके

 पास  अत्यधिक  मात्रा  में  पूजी  है  ;  और .

 भारतीय  विशेषकर  औषध  उद्योग  के  लिए  ऋण  पर  लगे  प्रतिबंध  में  छट
 डेकर  asa  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 हैं
 करने  का  विचार है

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०
 :  औषध

 निर्माताओं  के  अनेक  संगठनों  दास  qe  अभ्यावेदन  feat  गया  है  कि  हाल  की  ऋण  कटौती

 का  औषध  उद्योग  के  विकास  पर  कुप्रभाव  पड़  चुका  ऋण  कटती  के  कारण
 औषधियों  की

 उपलब्धता  पर  पड़े  संभावित  कुप्रभाव  के  बारे  में  1974  की  एक  बठक  जिसमें

 awa  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  भी  भाग  लिया  था  में  विचार-विमश  किया  गया  ary  बेकिंग

 विभाग  के  प्रतिनिधियों  दारा  यह  बताया  गया  कि  ऋण दान  के  बारे  में  पूर्ण  कटौती  नहीं  की

 गई  है  अर  यदि  कोई  कंपनी  ऋण  के  उपयोग  के
 बारे

 में  विवरण  देती  तथा  अपनी

 अग्रिम  आवश्यकताओं
 at

 सामने  रखती  तो  उसका  बैंकर  उसे  कंपनी  को
 आवश्यक

 अग्रिम

 ऋण  देने  के  लिए  तयार  हो  जाएगा

 ऋण
 कटौती

 का  प्रभाव  प्रत्येक  एकक  अलग  अलग  होता  है  जो  उसकी  परि
 सम्पत्ति  विक्रय  रखे  गए  आरक्षण  तथा  अन्य

 सम्बद्ध  तथ़्यों
 पर  आधारित  करता  इसलिए

 ऋण  कटौती  का  सामान्य  रूप  से  किसी  विशेष  क्षेत्र  पर  पड़े  प्रभाव
 दें

 बारे  में  हिसाब  लगाना
 संभव  नहीं

 9  अक्तूबर  1974  की  जिसकी  ऊपर  में  चर्चा  की
 गई

 में  उद्योग
 ने  बैंकिंग  विभाग  को  एक  ज्ञांपन  देने  को  कहा  हैं  जिसमें  वे  उनके  सामने  आने  वाली

 नाइयां  के  वास्तविक  रूप  के  बारे  में  विशिष्टता  gan  बताएंगे  ताकि  सरकार  मामले  में

 निवारक  कारवाई
 कर

 सके  ॥

 Public  Sector  Companies  Working  under  the  Ministry  of  Petroleam  and
 Chemicals

 2150.  Shri  Chandulal  Chandrakar

 Shrimati  Roza  Vidyadhar  Deshpande
 :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  companies]  and  corporations  in  the  public  sector  under  his
 Ministry;

 (b)  th  capital  invested  therein,  separately;

 c)  the  amount  of  loss  suffered  or  profit  earned  by  each  company  or  corporation
 during  the  last  three

 years;
 and

 (d)  whether  and  step  is  being  taken  tosave  them  from  suffering  loss?
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 (a)  A  list  containing  the  names  of  the  public  sector  companies  and  corporations  under
 The  Deputy  Minister  in  The  Ministry.  of  Petroleum  &  Chemicals  (Shri.C,  P.  Majhi):

 the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  is  attached.

 (0)  to  (d)  The  requisite  information  is  being  collected  and  willbe  laid  onthe  Table
 of  the  Sabha  as  early  as  possible.

 Statement

 Indian  Oil  Corporation  Ltd.

 The  Indo-Burma  Petroleum  Co.  Ltd.

 Bitumen  Marketing  Corporation  Ltd.

 Oil  &  Natural  Gas  Commission.

 Madras  Refineries  Ltd.

 Engineers  India  Ltd.

 Lubrizol  India  Ltd.

 Cochin  Refineries  Ltd.

 9  Hindustan  Petroleum  Corporation  Ltd.

 10  Indian  Corporation  Ltd.

 11  Bongaigaon  Refinery’  &  Petrochemical  Ltd

 12  Fertilizer  Corporation  of  India.  Ltd.

 13  Fertilizers  &  Chemicals  (Travancore)  Ltd

 14  Pyrites  Phosphates  &  Chemicals  Ltd.

 15  National  Fertilizers  Ltd.

 16  Madras  Fertilizers  Ltd.

 17.0  Indian  Drugs  &  Pharmaceuticals  Ltd.

 18  Hindustan  Ltd.

 19  Hindustan  Antibiotics  Ltd.

 20  Hindustan  Insecticides  Lrd.

 Cancellation  of  Trains  in  Bihar  due  to  Demonstration  on  4th  November,  1974

 2151.  Shri  Chandulal  Chandrakar  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state)

 (a)  whether  Government  had  to  cancel  50  trains  in  :Bihar  as  aresult  of  the  de-

 monstration  on  the  4th  November,  1974.

 (b)  if  so,  the  amount  of  loss  suffered  by  Railways  as  a  result  to  th  cancella-

 tion  of  these  trains;  an

 (c)  whether  the  demonstrators  have  caused  any  damage  to  the  Railway  property

 also  onthis  day?

 The  Deputy  Minister  in  The  ‘Ministry  of  Railway  2
 (a)  Yes.

 (b)  The  approximate  loss in  passenger  earnings is  estimated  to  be  Rs.  1.31  lakhs.

 (c)  Yes.
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 eas
 उत्तर

 कुछ  विदेशो
 वध

 फर्मों
 द्वारा  अपनी  मूल  कम्पनियों के  साथ

 अनियमित
 रुप  स  बीजक  बनाया  जाना

 2152.  श्री  सिह  राव

 श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा

 कपा  पेट्रोलियम  और  रावन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 (4)  सरकार  को  पता
 ह  फि  वि  शी  औषध

 फर्में  अर्थात्‌  मास
 फाइनल  लिमिटेड

 होस्ट  फर्माश्यूटिकलस  dag  लैबोरेटरीज  इण्डिया  मेसर्स

 aa  लिमिटेड  ag  कुछ  अन्य  औषध  फर्मे  अपनो  मूल  कम्पनियों  के  साथ  सौदा .  में  तथा

 और अधिक  राशि  के  बोबक  बनाती  हैँ

 यदि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्य  कार्य  वाही  की  करने  का

 विचर
 ?

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०
 :

 और

 सुचना  uta  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर
 रख

 दो  जाएगी

 aaa  बार नर  हिन्दुस्तान  द्वारा  ,  का  उत्पादन

 2153.  श्री  ब्ीरन्द्र  सिह

 को  मुख्तियार  fag  मलिक

 करेंगे  कि क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  म

 ;
 )  कया  मैसेज  वार्नर

 हिन्दुसतान

 लिमिटेड  विविधीकरण  कार्यक्रम  कि  अन्तर्गत

 लटका  का  उत्पादन  कर  रहे  हैँ  '

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  किस  तिथि  को  उनके  मामले  तकनीकी  विकास

 मह  निदेशालय
 के  पास  भेज  तथा  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  उत्तर

 की
 मुख्य  बातें

 a
 जिसमें  के  उत्पादन  लिये  SEQUETR TUN fafadau7  बर्ताव  रं बी कार  किया  गया

 फ  बनाने  के  लिये  प्रतिबन्धित  वस्तुओं  तथा  जंग

 Az: _——~+
 en

 ata  आयात  भी  ae  हैं  और
 यदि  af,  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य

 क्या  :  HR

 सरकार  ने  इस  फ्  विरूद्ध  war  कायें वाही  की  है  अथवा  करने  का विचार

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०  आर०  जी  att

 अक्तूबर  1966  में  घोषित  विविधीकरण  नीति  के  अंतगर्त  कुछ  के  आध।र

 पर  औद्योगिक  एवं  विलियमसन  1951  के  अंतगर्त  लाइससीक्रत  औद्योगिक

 उपक्रमों  को  ता  लाइसेंस  प्राप्त  किय  बिनो  नये  पादों  के  उत्पादन  प्रारंभ  करने  में  उसके
 क
 छुट्टी

 स
 अपने  त  को

 विविधता
 करने  की  स्वतंत्रता  ।  सरकार  द्वारा  घोषित  उपरोक्त

 छत
 होती  के  अंतगर्त  दो  गई  सुविधाओं  के  अनुसार  फर्म  ने  संगम  ati

 चाकलेट
 का  उत्पादन

 था ॥ कार्य  प्र/रम्भ
 कियां

 पकता  baa  यह और  सूचना  ya  न्य  जा  रही  है  एवं  सभा  पटल  पर  ANS  त  की  जायेंगी
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 Written
 Answers

 November  26,
 1974

 Setting  up  of  petrol  ang  diesel  pump  in  rural  areas  of  Bihar

 2154.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Choemicals  be  plea-
 sed  to  states

 (a)  whether  Government  have  been  setting  up  petrol  pumps  and  diesel  and  petrol
 selling  shops  inthe  urban  areas  only;

 (b)  whether  this  isentrusted  only  totherich  people;

 (८)  whetner  no  petrol  pump/diesel  and  petro!  selling  shop  has  been  set  up  in  the
 rural  areas  of  Champaran  District  in  Bihar  where  petrol  and  diesel  can  besola  in  large
 quantity;  and

 (d)  whether  the  rural  areas  are  being  discriminated  against  inthis  respect?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleumand  Chemicals(Shri  C.P.  Majhi):
 (a)  &  (b)  No,  Sir.

 (c)  Public  Sector  Oil  Companies  have  a  total  of  13  retail  outlets  in  Champaran
 District,  Bihar.  Of  these,  outlets  are  mainly  serving  the  rural  demands.

 Standard  of  living  of  Judges  and  advocates

 2155.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Comphny  Affairs
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  structures  of  High  Courts  ana  the  Supreme  Court
 and  the  standard  of  living  of  the  juages  ana  advocates  are  inconsistent  with  the  present
 poverty  in  India  and  the  Indian  traditions  ;

 (b)  wnether  in  accordance  with  the  statistics  of  the  Planning  the
 monthly  income  of  more  than  70  percent  of  the  people  in  Indiais  Rs.  40;  and

 (c)  ifso,  the  number  of  cases  of  the  persons  falling  in  the  category  (b)  above  pending
 in  High  Courts  and  Supreme  Court  at  present  and  whether  Government  are  giving
 a  thought  tothe  question  as  to  how  these  persons  can  get  justice  in  the  existing  set

 up ?

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri  H.  R.  Gokhale)  ;(a)  to  (c)
 The  High  Courts  and  the  Supreme  Court  have  been  establishea  in  accoraance'  with  the

 provisions  of  the  Constitution.  The  salaries  of  judges  of  these  Courts  are  also  laid  down
 in  the  Constitution.  Tne  stanaard  of  living  of  tae  Judges  and  advocates  is  relatable  to
 their  monthly  income  and  not  to  the  general  economic  condition  of  the  people,

 The  High  Courts  and  the  Supreme  Ccurt  do  not  maintain  Statistics  regarding  the

 monthly  income  of  the  litigants.  The  question  of  legal  aid  to  the  poor  is  under
 considera-

 tion  of  Goyernment

 Losses  Suffered  by  Railways  in  Bihar

 2156.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleaseu  to  state  ;

 (a)  the  nature  of  losses  suffered  in  various  Railway  zoneS  in  Binar  during  or  around

 the  period  from  the  3rd  to  Sth  October,  1974  ;

 (b)  Ehe  extent  of  loss  suffered  in  terms  of  money,  zone-wise  ;  and

 (c)  the  scheme  proposed  to  be  drawn  up  by  Government  to  prevent  such  losses  in

 future  ?
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 1896  )  लिखित  उत्तर

 The  Deputy  Minister  in  the  Minjstr  of  Railways  (Shrj  Buta  Singh):(a)  Tampering
 with  track,  Up-rooting  of  rails,  Physica  0  bstructioninthe  movement  of  trains,  Forcible
 dropping  of  fire  from  engines,  Wire/Cable  cutting  and  damage  to  signalling  gears  etc.,
 Arson/damage  to  Stations  Cabins
 ration  of  traffic.

 ,  Rolling  stock
 (0.

 Cancellation  of  trains  and  restro-

 (6)  Eastern  Railway  :  Rupees  2,96,302  approximately.

 North-Eastern  Railway  Rupees  3  Lakhs  approximately.

 (c)  Revised  Security  Scheme  is  being  prepared  by  the  Railway  Administration  in
 1815  on  witn  the  State  Government  of  Bihar.  co  meet  emergent  situations  of  this  natures.

 Translation  of  Laws  in  various  languages

 2157.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  under  which  all  the  laws
 passed  by  Central  Government  since  1952  10  10th  October,  1974  will  be  translated
 into  different  languages  of  the  country  and  will  be  made  available  to  tne  voters  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Dr.
 (Smt-)  Sarojini  Mahishi)  :  (a)  and  (b)  The  Government  of  India  have  made  arrangements
 with  the  State  Governments  concerned  for  getting  all  the  Central  Acts  translated  into  the
 Official  languages  of  the  States  through  the  agencies  of  the  State  Governments.  The
 State  Governments  are  paid  by  the  Government  of  India  for  this  work  at  a  mutually
 agreed  rate.  The  translations  prepared  by  the  State  Government  agencies  are  examined
 and  finalised  by  the  Central  Official  Language  (Legistlatve)  Commission.  The  finalised

 are,  roposed  to  be  printed  ana  published  and  made  available  to  the  public
 as  early  as  possible.

 हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  को  बन्द  किया  जाना

 2158.  श्री  सो०

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री :

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  ag  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 वय  शप कप्  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  ने  wis न  के  रत  बन्द  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  के  ag  कारण  हैं  और  वाय  फिर  से  कब  तक़  आरम्भ  हो  जाने

 की  संभावना
 है

 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सो०  पी०
 :

 और

 ला  का  फ्यूल  daze  का  अशोधित  तेर  को  साफ  करने  वला

 एकक  ने  1974  के  अन्तिम  सप्ताह  में  परोक्षण  कार्य  प्रारंभ  किया ।  परीक्षण  काय

 के  लगभग  4  सप्ताह  :  के  पश्चात  ga  निश्चित  aaa  के  परीक्षण  के  आगामी

 में  aa  करने  के  जिसमें  कँटीला  fa  मिंग  यूनिट  को  परीक्षण  art  सम्मिलित

 ada  को  बन्द  कर  दिया  ari  इन  परीक्षण  कार्यों  के  आगमी  कुछ  दिनो  में  oka

 हो  जाने  की  आश  कंपलीट  रिकार्डिंग  यूनिट  के  कार्य  के  स्थिर  हो  जाने  के  बाद

 faa  तेन  के  साफ  करने  वाला  को  भी  प्रारम्भ  किया  जायेग  तथा  अशोधित  तेल  को

 साफ  करने  वला  एकक  के  प्रतिभूति  परीक्षण  art  तथ  रिफ/मिंग  ब्लाक  यूनिट  को

 1974  के  दौरान  प्रारम्भ  किय  जाने  की  योजना  हैं  ।
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 ITO  rs Written  Ans  है  ष्टि  Agrahayana  5,  1896  (Saka)

 वामा

 लोडर-फोड  अ  जनते
 नगमा

 रेलवे  मंच  रियों  की  असफलता  के  करण  दुघ  टना एं

 2159.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता
 श्री  alo  साया चन

 क्या  रल  मंत्रो  य  बताने  को  at  करेंगे  .  कि

 1  >  aie

 (#)
 क्या

 पच ५
 रेलवे  के  बदं वान  स्टेशन  पर  ह  क  1974  को  338  F134

 गय  wal  गाड़ो  और  टावर  dma  संख्या  819  के  सोच  टक  त्व  रेल  कर्मचारियों  my
 असफलता

 केਂ  कारण  से  था  ;

 कया  रेल  दुबंटनाओं  के  बारे  में  कुछ  जांच  प्रतिवेदनों  जो  केन्द्र  सरकर  को

 लगया प्रस्तुत  किए  आरोप  है  कि  दुर्घटनाओं  का  था  dl  तोडफोड  था

 प्रः  रेलवे  कर्मचारियों  असफलता  t  ओर

 यदि  तो  कितने  जांच  प्रतिवेदनों  से  तथ्य  प्रकट  हुआ  है  और  प्रत्येक

 Aiea  पर  क्य  यव ही  की  गई  =?

 क क at  मंत्रालय म॑  उपमंत्री  बूटा  faz)  जो  et

 की  rato  से  >
 ओर  (1)  मननीय  सदस्य  का  आश  दु  घटनाओं  न्  Lex  जिनकी  संविधान

 जांच  रेल  पर्दा  आयोग  के  अधिकारियों  दूबारा  की  गयो  जहां  तक  1-1  -1974  से

 क्
 31-10-1974

 तक  की  अवधि  में  हुई  दुर्घटनाओं  सम्बन्ध  7  मामलों  A

 Awe प्रीत
 हो

 गयो  इन  में  से  5  दुर्घटनाएं  ta  कर्म रप्यिं  की  गलत  से  हुई  और  दो  रेल

 कर्मचरियों  से  अन्य  व्यक्तियों  को  q  |

 9  मामलों  को-प्रारंभिक  रिपोर्टों  मिली  जिनमें  अनन्तिम  निष्कर्ष  दिये  गए  हूं  अनन्तिम

 निष्कर्षों  से  पता  चलता  हैं  कि  इनमें  से  5  मामले  रेल  कर्मचारियों  की  गलती  से  हुए  और

 फोन  मामले  रेल  कर्मचारियों  से  भिन्न  अन्य  व्यक्तियों  से  ।  शेष  मामला  किन्हीं  aga  व्यक्तियो

 दूर  रेल  पंथ  की  छोड़-छाड़  के  कारण  हुअ  ।  ऐसे  मामलों  में  अपराधियों  की
 धर-पकड़

 र्थ्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  जिन्हें  पहले  ही  जा  चुका  जहां  कहीं रेल
 चरित्रों  का  दाप्रिंत्व  ठहराया  गया  उपयुक्त  अनुश/सनिक  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 संयुक्त  सदाचार  गुजरात  से  अभ्यावेदन

 2160.  प्रसन् भाई  महता :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मस्ती  यह  बताने  की

 पा  करेंगे कि  :

 कता  संयुक्त  सदाचार  गुस्सा  ने  5  1974  को
 सरकार

 को  एव

 अभ्यावेदन  भजा  था  जो  कुछ  विशेष  धन  areas  gard  कम्पनी  अधिनियम

 1956  %  उपबंधों  के  पालन  के  बारे  में  जो  भारतीय  रिजवी  बैद
 और

 वित्त  मंत्रालय
 मए

 द्वारा  जानो  किय  गए  गुजरा  में  विविध  गर-बैंककारी  कम्पनियों  रिज़र्व  बेक  fa al,  1973

 के  अन्तर्गत  आती  है  ;

 और क्या  उन  कें  मंत्रालय  ने  की  जांच  की  थी

 यदि  तो  इस  क्या  कार्यवाही  की  गई

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  का काय  मंत्रालय
 rat  tHted  उप-मंत्री  बदसूरत

 |
 हे  जी  |

 तथा  (7)  कम्पनी  अहमदाबाद  की  रिपोर्ट
 प्राप्त  हो  गई  है  और  वह

 परोक्षान्तगंत  है  ।
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 £26  974  उत्तर

 गुजरात  सरकार  को  बहनों  अलॉटमेंट

 2161.  को  प्र पन्न भाई  महता  रल  मंत्री  यह  बनने  को

 क्या  गुजरते  राज्य  कर  को  अलाट  किए  ग  रेल  :  की  .  संख्या  उक्त

 राज्य  दवारा  मांगों  गए  डिब्बों  से  aga  की  थी  ;

 यदि  रूप  सरकारो  को  कम  डिब्बे  उपलब्ध  करने  के  क्या  कारण  x
 Q

 रूप  cay  1974
 में  कम  डिब्बों  ar,  निधन कप

 करने  के  ay  राज्य  के
 सूब  एवं  दुर्भिक्ष  ग्रस्त  क्षेत्रो  को  अवश्यक  खाद्यान्न  की  सप्लाई

 नहों  की  जा  सकी  ?  और

 माग  ay?  राज्य  की  मांग यदि  उक्त  महीनों  के  कुल
 के  अनुरूप  डिब्बों  की  पुरी  सलई  न  करने  के  क्यो  कारण  a  ?

 Q

 रल  मंत्रालय  उप  मंत्री  बूटा  जो  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नह  उठता  |

 ~
 अशोधित  aa  क  आयात  म॑ं  कमी

 2162.  श्री  Alo  कण  जाफर  शरीफ :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  भारत  में  अशोधित  तेल  आयात  में  कमी  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  अर

 विदेशी  az  की  उपलब्धि  को  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 कच्चे  तेन  के  आयत  के  लिए  858  करोड़  रुपय  की  विदेशों  मुद्रा  का  आबंटन  गया

 था  ।  विदेशी  तेल
 कम्पनियों  द्वारा  कच्चे  तेल  के  मृत्य  में  हल  ही  में  की  गई

 वद्ध  के  कच्चे  तेल ये  आयात  में  थोड़ा  कमी  कर  दौ  जाएगी  ।  इस  से  देश  की  कच्चे

 तैल  सम्बन्धों  कुल  आवश्यकताओं  पर  कोई  महत्वपूर्ण  प्रभव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।
 डेश  के  निरन्तर  आधिक  विकास  के  लिए  अपेक्षित  सभी  अत्यावश्यक  मांगों  को  पुरा  करने

 के  प्रयत्न  जाएंगे

 इलेक्ट्रिकल  भिलाई में  सुरक्षा  उपाय  किये  जाने  के  बारे  में  अभ्यास रन

 चेंग 2163.  श्री  समर  मुखर्जी  था  रेल  मंत्रो  यह  aaa  की  gy  न्य  फि

 उनके  मंत्रालय  को  wa  भिलाई  में  अधिकारियों

 ं  जाने
 =
 नः  बारे  में  कई  अभ्यावेदन सुगरव.इजरो  कर्मचारियों  दिवस  सुरक्षा  उपस्थ  |

 सिल  है  ;  a

 स  के  लिय  सरकार  a  क्य  कार्यवाही  की  है
 ?

 ims
 ह क

 को  एसा  कोई रेल  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  बटा  रेल  मंत्र  AFT

 बदन  महीं  सप्ली  |

 हीं  ता  | प्रश्न
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 a

 मार्टिन  tae  भरपूर  का  राष्ट्रीयकरण

 4.  श्री  समर  मर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  am  करेंगे  कि :

 (@)  क्या  उनके  मंत्रालय  मार्टिन  रेलवे  अरीह  भज  को  राष्ट्रीय  रण

 करने  ह  अर ी  मांग  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्रप्त  हुआ

 यदि  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :
 ara-draraa

 लाइट  रेलवे  के

 करण  के  बेरे  में  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुएं  हैं

 इस  रेलवे  के  लेने  की  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस  समय  कोई  योजना  नहीं  है

 क्योकि  वित्तीय  दृष्टि  से  इसका  औचित्य  नहीं  होग  ।  लेकिन  बिल  सरकार  से  अनुरोध

 किया  गय  हैं  कि  वह  अस्वास्थ्यकर  सड़क  प्रतिस्पर्धा  से  इंस  रेलवे  की  ret  करे  तथा  इस

 रेलवे  की  काय  कुशलता  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  वित्तीय  सहयता  देने  के  सम्बन्ध

 में  प  ay  अवरोध  पर  विचार  करे  ॥

 Tat  प्रदेश  a  रल  गाड़ियों  का
 रद

 जाना

 2165.  श्री  प्रसाद  यादव  बया  रल  मंत्रो  we  बताने  ay  att  कि
 :

 )  ये  तय
 Att

 ES  o>
 मय  sal  ay  amram  900  रेलग: डिपां  taal  स्वस्य  से  रद्द  कर  दो  गई  है  ;

 af  ai  इसके  कारण  ए

 क्या  सरकर  को  पता  है  कि  इससे  यात्नियों  को  बडी  बीवियों  ८  सपना  करना

 पड़ता  है
 ?

 sr) रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  iad  नहीं
 ।

 पूर्वोत्तर

 पुन  और  दक्षिण  पूर  रेलों
 पर  वेवल  60  afectt  सद्द  की  ary Mat  >

 ।
 लियों  की  संख्या  कम  हने  क  कारण  इन्हें  रद्द  कपि इन  ग:डियो  में

 य  गया

 फिर  भो  यातायात को  एस  निगाह  रखो  जा  रही  है  अर  यदि  इसमें  अद्ध  नज़र  आयी

 बद  में  गाड़ो  सेवाओं  में  वदिल  क  पर  विच.र  जिया  ।

 वकालत  को  दोहरी  पद्धति  को  समाप्त  करन  की  मांग

 2166.  शो  शकर राव  सॉबवच्त  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 क  फप  करेंगें  कि

 दि
 दोहरी  पद्धति द  प्भ्ष  (aifafarz  अ.र किन-किन  उच्च  न्प॑।घालयी  दवारा  वकालत  की

 एडवोकेट )  की  अनुमति  गई
 है

 ;

 क्या  इस  पद्धति  को  समाप्त  करने  की  निरन्तर  मांग  की  जाती  रही  है  ;  में
 wiz

 यदि  सरकार  की  उप  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fata  न्याय  ओर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  A  राज्य  मंत्री  सरोजिनी

 (=)  मुम्बई  और  aq  १1  यालय  |

 हि  qa |
 Gee  op

 वारा  भिन्न-भिन्न  विचार  व्यक्त और  (7)  इस  विषय पर  इससे  संबंधित  नां ठ्प्रं  ि

 किए  गए  2  और  a  प्र  सरकार  q  अभो  तक  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  है  ।
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 fast  उतर

 _

 हल्दिया  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करेने के  लिये  मंत्र  का  दौरा

 2167.  श्री  dia  भट्टाचार्य  :  क्यां  पैट्रोलियम  और  रसां धन  मंत्री  geo  wae  की  कपा
 करेंगे कि

 क्या
 पेट्रोलियम

 और  zara  da  में  राज्य  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  के  अपने

 फोन  दिन  के  दौरे  के  दौरान  परियोजना  के  सम्मुख  आ
 र

 करने  के  लिए  हल्दिया  निर्माण  स्थल  पर  गये  थे  ;

 का  मौके  पर  अध्ययन

 उन  के  अध्ययन  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 षट् रो लियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०
 :  (& )  )  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उत्तर  रेलवे  के  मीटर  TH  सेक्शन  के  कर्मचारियों  को  गर्मी  तथा  सर्दी  कौ  नदियां

 2168.  श्रीमती  साबित्री  श्याम  ta  मंत्री  as  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 मीटरगेज  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  उनकी  मिलनेवाली उत्तर  रेलवे  के

 गर्मी  अथवा  सर्दी  की  दया  प्रदा  नहीं  की  गई &

 (=)  यदि  दूसरे  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (71)  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  afe  का  मौसम  शुरू  हो  गया  है  उनको

 दी  की  वर्दी  तत्काल  सप्लाई  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा
 रही

 ह ै?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  बूटा  fag) :  उत्तर  रेलवे  के  मीटर  लाइन  खंड  के  लगभग

 95  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  1974  की  गर्मी  की  वर्दियां  पहले  ही  दी  जा  चुकी  197  4-

 75  के  जाड़े  की  वर्दियों  की  भी  सप्लाई  प्रारम्भ  हो  गयीं  है  ।  गर्मी  और  जाड़े  की  बकी

 नदियों  की  सप्लाई  शीघ्रातिशीघ्र  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रेहे  हैं  ।

 उत्तर  रेलवे  ने  1974-75  की  जाड़े  की  वर्दियों  की  सिलाई  का  ठेका  शाहजहांपुर

 के  आयुध  वस्त्र  कारवानों  को  दिया  ari  कारखानें  में  बिजली  की  seth  ||  श्रमिक

 अशांति  के  कारण  वर्दियों  की  सप्लाई  में  देर  हुई ।

 रक्षा  उत्पादन  मंत्रालय (7)  य  से  अनुरोध  fra  गया  है  कि
 शाहजहांपुर

 के  वस्त  आयुध

 कारखाने  को  कहे  वि  en  के  जाड़े  की  वर्दियाँ  तुरन्त  बनाय े।

 राव  बोझ  का  प  गठन

 2169  श्रीमती  सावित्री  श्याम :  क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  gor  करेंगे  कि
 :

 (a)  क्या  रेलवे  बोर्ड  के  पुनर्गठन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है ं;
 कौर

 =
 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  a  11  और  पुनर्गठन  कंब  तक  किंया  जाना  है

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 विभिन्न  एककों  रल  डिब्बों  कं  निर्माण

 o e 2170.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  wat  रेल  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कया  रेल  डिब्बे  बताने  वाले  विभिन्न  निर्माण  एकदो  में  गत  एक  वर्ष  में  प्रथम

 एवं  द्िवतोय  श्रेणी
 के  डिब्बों  सहित  कितने  डिब्बों  क  निर्माण  किया  गया  ;

 aq  बनाये  गये  कितने  डिब्बों  में  वे  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  है  जो  द्वितीय  श्रेणी

 के  डिब्बों  के  fad  34 far  हैं  ;  और

 ब्राड  एवं  मोटर  गेज  लाइनों  के  लिए  उनकी  अलग  अलग  संख्या  क्यां  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  बूटा  tag)  1973-74  के  दौरान  1308

 बोगी  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  हुआ  ।

 1973-74  के  दौरान  निर्मित  सभो  तीसरे  दर्ज  = > ि  संवारो  डिब्बों  में  जिनको

 अब  दिवसीय  श्रेणी  में  पुनर्वे्गीकृत  कर  दिया
 गया  हैं  सभी  विशिष्ट  सुविधाएं  उपलब्ध

 है
 ।

 संख्या  नोचे  दो  गयो  हैं  ।

 (faut  दर्जे  के  सव  रीਂ  अन्य  सवारी  जोड़

 डिब्बे जो  अब  द्वितीय  डिब्बा

 श्रेणी  है

 बड़ी  लाइने  41  198  1139

 मीटर  लाइन  127  29  156

 छोटी
 लाइन

 13

 बर्मा  दल  को  अधिकार  मं  लेन  कबीर  A  बातचीत

 2171.  शी  एस०  आर०  दामादों

 श्री  दण्डवत

 क्या  पोलीस  और  रसायन  मंत्री  हू  बताने  की  at  करेंगे  कि

 देश  में  बर्मा-शेल  के  तेल  हितों  को  सरकारी  अधिकार  में  लेने  के  लिए  चल  रही

 बातचीत  किस
 अवस्था  में

 ;
 >

 और |  |
 ्य

 के  साथ सरकार  दुवार  गंधी  शर्तों  की  रूपरेखा  क्यां

 gq  समझौते  की  wat  से  किस  प्रकार  भिन्न  हैं  ;  और

 (1)  इस  '  मामले  के  anda  ry  कब  किया  जायगा ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  (ai  क०  डी०  :  ब  की  जज  रडी

 ब बर्मा शैल  परिसम्पत्तियों  अजित  करेने  को  रू+त्मकता  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
 पक

 हैं  ।  सरवर  इस  संबंध  में  शर्तों  तथा  अ  Key)  प्रश्नों  पर  विचार  रही  हैं

 और  W3a \“t7  मरण  दी  उठता  |
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 लिखित  उत्तर
 nana

 a.  बातचीत कालरा  a  में  लने  Faw

 2172.  श्री  एस०  आर०  दामानी  क्य  qarfaan  रसायन  बो  यट  की

 कृप  करेंगे  कि

 कर में  मैंने  के  करे क्या  anata  ने  भारत  उसके  md  को  सरकारी  अ

 में  कोई  पेशकश  की
 >
 @  र

 यदि  तो  उत  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 अब  तक  हुई  बातचीत  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 ट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  क्क्०  जो  Bt

 और  मामला  सरकार  के  विचारधीन  है  ।

 विध्वंसक  गतिविधियों  तथा  हिंसात्मक  आंदोलन  के  कारण  हुई  हानी

 2173.  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह ट  बनने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1  1974  A  31  1974  तवा  की  अवधि  में  विध्वंसक  गतिविधियों तथा

 हिंसात्मक  आन्दोलनों  के  कारण  रेलवे  को  कुल  कितनी  हानिं  हुई  ;  और

 भविष्य  में  ऐसी  गतिविधियों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकन ेके  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  लगभग  2.  38  करोड़  रुपये  की  जिसमें  gars

 की  अस्त-व्यस्तता  के  कारण  हुई  यातायात  को  हानि  शामिल  है  ।

 (1)
 रेन  प्रशसन  राज्य  के  कार्यकारी  तथा  राज्य  की  पुलिस  के  खुफिया

 विभाग  से  निकट

 arte  रखते है  और
 व

 वे  रेन-संचालन
 को

 प्रभावित  करने  वाले  विषयों  तथा  महत्वपूर्ण  प्रतिष्ठानों  की  सुरक्षा

 सम्बन्धी  सूचना  का  विनिमय  करते हैं  ।

 (2)  जब  गड़बड़ी  की  आशंका  होती  है  तब  राज्य  पुलिस  और  रेलवे  सुरक्षा  दल  दारा  भद  स्थानों

 पर  पहरा  दिया
 जाता  है  और  भेद्य  खंडों  गश्त  लगायी  जाती  है  ।

 (3)  जिन क्षेत्रों  में  गड़बड़ी  होने  का  संदेह  होता  है  वह वहां  रेलवे  स्टेशनों  को
 व्यवस्था

 को  सुदूर

 करने
 के  सरकारी  रेलवे  पुलिस  और  रेलवे  सुरक्षा  ढास  प्रभावित  खण्डों  पर  गाड़ियों  के

 रक्षण  की  कारवाई  की  जाती है  ।

 (4)  जहां  गड़बड़ा  होने  की  आशंका  होतो  है  उन  क्षेत्रो ंके  रेलवे  स्टेशनों  के  नजदीक  और  निकटस्थ

 ल  पथ पर  गश्त  क ॥  व्यवस्था  स्थानीय  पुलिस  करती  है  ।

 ..  (5)  रेल  सम्पत्ति
 जसी  राष्ट्रीय  परिसम्पत्तियो ंके  घातक  प्रभाव  को  के  समक्ष  रखने  के  संबंध

 नन
 में  भी  द् ् टु. भ  4  उठाये  जाते  द

 a  |

 (6)  रेल  सम्पत्ति  की  ऐसी  क्षति
 aaa

 के  निवार
 रक  उपाय

 के  रूप  में  रेलवे  वाड़े  और  क्षेत्रीय  रेलों

 द्वारा  विज्ञ  जारी  किये  जाते हैं  ।
 अधिकारों

 अन्य  लोगों  धड  रेडियो तपां
 विशेष  ले लेज/ब्रोश"  नथनी पर  भी चर्चा  को  जाती है  ।  इस  fare  राष्ट्रीय  रेल  उपयोगकर्ता

 परमेश
 दानी  परिषद  को  भी  स  ea

 मांग  गंगा  है  ।

 (7)  रेल
 सम्पत्ति

 क
 को

 विनष्ट
 करने  के  संबंध

 में
 अधिक  भयावह दण्ड  देने  के  उद्देश्य  भारती य

 रेल  1890  में  संशोधन  किया  गधा  है  ।
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 Written  Ayswers  Noveniber  26,  1974

 ad  1973-74 से  रजिस्टर्ड  की को  गई  गर
 गर-सरकारी

 कंपनीयां

 2174.  श्री  एन०  sito  बारिया

 ait  अरविंद एम०  पटेल  :

 कप  न्याय  और  कंपनी  कांपे  मंत्री  aa  बताने  की  कपा  कंरेंगे  कि

 वर्ष  1973  -  74  कितनी  गे  र-सरकारी  कम्पनियों  रजिस्टर्ड  की  गई  और

 इन  कम्पनियों  की  प्राधिकृत  पूंजी  क्या  है
 ?

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री

 बहुत  :  तथा

 5,09,83  करोड़  रुपये  को  प्रति कृत  पूजो  शेर  दुबारा  लिमिटेड  3713  गर-से  कारों  कम्पनियां

 1973-74  के  मध्य  देश  में  कम् पतो  1956  के  अस्तंगत  पंजी  कत  की  गई  थी  ।'

 इन  कम्पनियों  का  र  वितरण  और  उनकी  प्राधिकृत  पूंजी  संगीत  विवरण-पत्र  में  दी  जाती  है  ॥

 विवरण

 1973-74  सें  समस्त  राज्यों  एवं  संघ  शासित  राज्यों  में  पंजीकृत  शेअर  are  लिमिटेड

 सरकारी  कंपनियों  i  संख्या  और  उनको  प्रबंधित  पंजी

 विपर्यय  नियों  की  पंजी

 सख्या  रु० |
 a

 2  3

 109  1354 संघ  प्रदेश

 असम  65  671

 faa  116  501

 गजर  मत  245  7156

 aha  33  610

 13  104 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  अर  144

 कनेटिक  199  3302

 केरल  98  842

 मध्य  प्रदेश  92  1144

 महू  राष्ट  865  9658

 49 मेघालय

 उडीसा  21  208

 पजाब  135  1066

 राजस्थान  70  ०12

 तमिलनाडु  238  3768
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 लिखित  उत्तर 1896

 3

 त्रिपुरा

 उत्तर प्र  देश  171  2301

 पश्चिम  बंगाल  577  10908

 चण्डीगढ़  21  116

 *  दिल्‍ली  595  6198

 दमन  और  दीव  24  260

 पॉंडिचेरी  4  10

 अन्दमान  और  fama  1  oe

 योग  3713  5,09,83

 F15  लाख  रु०  को  प्राणी  जत-पूजी  सहित  गे  र  लिमिटेड  Baa:  की  केवल  एक  प्राइवेट  कम्पनी

 लत  है  ।

 दास्तान  एंटीबायोटिक्स  के  कछ  अधिकारियों  की  बर्खास्तगी

 2175.  श्री  मयु  दंडवत
 :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  हाल  हो  में  हिन्दुस्तान  गुटोबायोटिक्य  कें  कुछ  वरिष्ठ  अधिकरियों  को  बर्खास्त  किया

 गयां  था  |

 यदि  त  तकी  बर्खास्तगी  के  कारण  है

 क्या  अखिल  भारतीय  अधिकारी  संघ  समन्वय  समिति  ने  बर्मा टीचिंग ज्  ।  के  इन  नोटिसों  को  वापस

 लेने  का  अनुरोध  किय  है

 यदि  तो  ga  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०
 हि

 हिन्दुस्तान  एंटी -
 बायोटिक्स  लिमिटेड  के  zi  अधिकारीयों  क  हल  ही  में  gates  चिप

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  और  सभा  पटल  पर  रख दौ  जायेगी  ॥

 जी  हां  ।

 प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  सुचना  प्राप्त  हो  जाने  पर  इस  मामले  पर  विचार  किया

 जाएगा  ॥

 लीवर  लिमिटेड  के  कलोर या रिंग  फारवर्डिंग  एजंटो  को  कार्यावधि  को  बढाना

 2176.  श्री  एस०  एम०  बनों  :
 क्या  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  फप  करेंगे

 कि

 क्या  मस  हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  ने  दिल्लो  तथा  अन्य  सयानों  में  अपने  एकमात्र  ठेकेदारों

 जिन्हे  क्लीयरिंग  तथा  फंडिंग  एजेंटों  के  रूप  में  जान  है  1
 *

 जाता  की  कार्यावधि  को  बढ़ा  दिय

 धज
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 Written  Agrahayana  5,  1896  (Saka)

 यदि  प्रतिबन्धात्मक  व्यापर  प्रक्रियाओं  के  रूप
 में  एकाधिक र

 तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार

 प्रक्रिया  आयोग  को  इस  मामले  को  ata  के  बारे  में  सरकार  दरा  क्या  कार्यो  की  गई

 ..  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  बेसब्री  :
 एकाधिकार एवं

 निबंधन का
 रो  व्यापर  प्रथा  1969 की  घारा  35  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  कूपनों  के  अनुबन्धों a

 से  ऐसे  संकेत  फट  मिलते  कि  कानों  द्वारा  च् “कलोय  यांग  तथा  फरवरी  के  रूप  अनन्य  ठेकेदारों
 से  क्रोध  समझौता  गया है  ।  कानों  अधिनियम  को  घारा  209(4)  के  अन्तर्गत  किये  गये  हल  के

 निराकरण
 से  भी  कोई

 ऐसो  सुचना  प्रकाश  में  नहीं  आई  है  ।

 !_  निबंधन कारों  व्य/पार  जिसने  कानों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  अनुबन्धों  की

 सन्तोष  को  है  को  एकाधिकार  प  व  शिजंधनकारों  व्यापार  sai
 अधिनियम

 के  ञ स्तंगं त
 किसी  कार्यवाही  के  लिये  काई  औचित्य  दृष्टिगोचर  नहों  हुआ  |

 गाडियों  में  यात्रियों  को  घटिया  किस्म  के  खाद्य  पद  थ  feat  जाना

 2177.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 कया
 रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  गाडियों  में  यात्रियों  को  सप्लाई  किये  गये  खद्य  पदार्थों  की  किस्म  में  गिरावट  ai  गई

 ै
 क

 यदि  तों  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 उसे  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  है  !

 रल
 मंत्रालय  मे  उपमंत्री  बूटा  :  जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 खानपान  के  स्तर  में  कुछ  और  सुधार  करने  के  लिये  किये  गये  उपायों
 में  से

 कुछ  इस
 प्रकार  है

 (i)  लम्बी  दूरो  की  महत्वपूर्ण  गाडियों  में  से  परम्परागत  भोजन  यानों  को  टक्कर  मागं

 में  विभिन्न  स्थानों  पर  dat  गये  आधुनिक  रसोईघरों  में  तेयार  किये  गधे  परोसने  के  लिये
 क

 भोजन  उठाकर  यात्रियों  को  दिया  जाता  हैं  जिससे  अधिक  स्वास्थ्यप्रद  स्थिति  में  तेयार

 बहतर  भोजन  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  को  जा  सके  |

 (il)  अधिकांश  यात्रियों
 को  आवश्यकताएं  पूरा  करने  के  लिये  कम  दाम  वाला  ds  हुआ  भो  जन

 देना  शुरू  किया
 गयां

 हैं  ।

 रोको
 (iii

 विभिन्न  चिराग  भोजनालयों  में  भोजन  संबंधी  आधुनिक  त  क  और  उपकरणों  का

 उपयोग  जैसे  गरम  इन सुले टेड  esa  रेबीज रेट

 कीटाणु नाशकों  ओर  धलाई  मशीनों  आदि  को  व्यवस्था  की  गयी  हैं  ।

 Aiv)  विभागीय  खानपान  स्थापलाजों  में  निप  Saas |  कर्मचरियों  के  प्रशिक्षण  पर  अधिक  जेर  fear
 जाता  |

 सभो  शिकायतों
 =>  rn}  35

 LS की  ta  न्  जांच  को  है  और  गीतों  करने  वाले  कर्मचारियों  और  SH

 दारों  के  विरुद्ध  समुचित  निवारक  और  दण्डात्मक  कार्रवाई  की  जातों  है  ।'
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 2  6  974  लिखित  उत्तर

 एकाधिकार
 तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया

 आयोग
 में

 '  उल्लेख
 से  बचने  के  लिए

 कंपनियों  द्वारा  अपनाए  गये  हथकंडे

 2178  श्री  मनु  लिमये
 :  क्या  न्याय  और  कंपनी  कां  मंत्री  यह  बताने  की  Bar  करेंगे  कि

 सर्कार  को  इस  बात  को  जानकारों
 है

 किं
 एकाधिकार

 तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया

 अः  योग  में  उल्टे  से  बेचने  अथवा  उसमें  डलन े&  लिये  विभिन्न  विदेशों  कम्पनियों  और  उनकी  रेखाओं

 सहायक  कम्पनियों  द्वार  विभिन्न  युक्तियों  तथा  हथकंडों  को  अपनाया  जा  रहा  है

 क्या  यह  बात  भी  सरकार  को  नोटिस  में  लायो  गयो है  कि  इन  हथकंडों  में  संबंधित  विभागों  के

 कछ  लोगों को  शेठ-गांठ  है  ;  और

 यदि  ती  विदेशों  कंपनियों
 के  उल्लेख  से  बचने  संबंधी  इन  हथकंडों  और  बाधा  डालने  का  मुकाबलों

 करने  लिप  सर्कार  का  विचार  कय  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 ~
 = न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्रालय  में  उप मन्त्री

 (att  बेसब्री  :
 )  कुछ  विदेशी

 योग  को  जांच  एवं  रिपोर्ट  के  लिये
 गये

 न के  विरुद्ध कम्पनियों  तथा  उनको  अ

 भार तोप  संविधान  के  अनुच्छेद  226
 व  227  के  अंतगर्त  लिखित  याचिका यें  दायर  की  के  दिनांक

 27  1974  क  सदन  में  दवे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 3732

 के  उत्तर  में  दिये  गये  थे  ।  इस

 प्रः  के  निर्देशकों  के  विरुद्ध  लिखित  याचिकाएं  दायर  करने  के
 विधि

 प्रत्यय  य  से
 कुछ  कंपनियों

 दवा  अपनाई गई  रोती  ,  मुख्य  रूप  यग  क  जांतव  एवं  112 F के  लिय  निर्देशित  आवेदन  cai  को  वापिस

 लेने  के  लिये  है  ।

 श्रीमान  जो  ॥

 उपरोक्त  में  यथोचित  कम्पनियों  दारा  अपना  ई  गई  प्रत् यु पाय  प्रक्रिया  पर  कोई  कायदा हो
 की  जा  सकती  ॥

 आल  इंडिया  रिपोर्ट  नागर  के  विरूद्ध  अभ्यावंदनों  का  प्राप्त  होना

 179  श्री  मयु  लिमये  :
 कया  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 >

 र
 3am  मंत्रालय  को  आल  रिपोर्ट  नो  कपूर  ८  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन

 gird  हुए हैं  ;  और

 यदि  at  तो  इन  अभ्यावेदनों  में  मुख्य  आरोप  क्या  हैं  ;  और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 न्याय  और  कंपनी  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बरुआ )
 रोमान  जी

 मुख्य  आरोप  हैँ  कि

 calgary  शयर  की  हानि  करके  साम्य  शयर  धारण  करने  वाले  ख़यालों  को  लाभ  दिये

 जाने  अभिकथित  कम्पनी  को  कपट
 पू

 संरचना  आरोपित  आल  इण्डिया  रिपोर्ट  के  मूल्य  में

 व्यवसायिक  सेवाएं  प्रप्त  करने  के  वेश  में  कसानो  के  अध्यक्ष  श्र  पी०  पो०  देव  को

 भारों  हिं तकारों  अदालतों  नाममात्र  के  मृत्य  पर  को  जी०  Seeq o ०  fare  को  मुद्रण  मशीनरी  की

 एंव  जंगलों  के  स्टाक  लेखें  को  न  प्रबन्ध  निदेशक  के  की  ऊंची

 के  मड  हेतू  मैसेज हेवनों  पर  चीतलों  के  faa  में  गुरदास  को  खरीद  ों

 ला  राम  एड
 बम्बई  नाम  की  फर्म  का  झूठा  बोनसे  अधिनियम  में  अदायगी  के

 बन्दों  का  नाममात्र  के  मूल्यों  पर  श्री  चितले  के  निकट  संबंधियों  की  सम्पत्ति/भवनों  '  को
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 आय  को भारों  mare  वेतन  के  संबंध  में  अन्याय  श्रम  afafera

 मजदूरो  भत्ते  को  क  VA,  महंगाई  भत्ते  को  अदालतों  या  बढ़ोतरी  आदि  के  प्रबन्ध  में  अतत्परता  |

 (a)  कम्पनी  की  बह् यों  का
 कम्पनी

 1956  की  धारा  209(4)  के  अन्तर्गत

 निरीक्षण  किया  गया
 है

 तू  निरीक्षण  रिपोर्ट
 विनियम

 के  उल्लंघन  को  कोई  ova
 नहों  feat

 2  जिसमें  कार्यव/हो  अपे पे  गीत  हो  ।  शिकायत  पत्न  में  उल्लिखित  बातें  जो  अन्य
 विभागों

 के  faa  में  उनको

 संचारित  कर  दो  गयी  है  ।

 सागर  सम्राट  में  तल  के  लिए  feta  काम  में  लग  अमरीकी  विशेषज्ञों  को  अदा  की  गई  राशि

 2180.  श्री  योगेंद्र  झा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  बताने  HY  प्रपा  करेंगे  कि

 ने  बम्बई  हाई  में  सागर  सम्राट  के  काय  में  लगे  अमरीकी  विशेषज्ञों  को  अब  तक  कुल

 कितनों  धार  शि  अदा  को  है  ;

 क्या  सरक  र  ने  इस  बात  का  कोई  निर्धारण  किया  है  कि  तेल  को  खोज  के  बारे  में  समाजवादी

 नशों  स्टाफिंग  देशों  में  से  कौन  से  देश  सबसे  सस्ता है  ;

 यदि  तो  सरकार  के  निष्कर्षों  की  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  AT  क्षा
 से

 (7)  सुचना  एकत्न

 को  जा  रहो  हैं  और  सभा  पटल  प  प्रस्तुत  कर  दो  जाएगा

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  हुई  रल  घटनाएं

 2181.  श्री  रघुनंदन  लाल  भाटिया  :  क्या  रल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत गत  एक  वर्ष  के के  दौरान  कितनों  दुर्घटनाएं  हुई ं;

 इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  को  कितनी  हुई  ;

 इनमें  कुल  कितने  व्यक्ति  मारे  गय  और  घायल  हुए  ;
 और

 इसके  कारण  उन्हं उन्हें  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag) :  1-  [1-1973  से  31-
 10-1974 तरक  की

 अवधि  में  भारतीय  रेलों  ड़ियों  को

 पटरों

 से  सरकार  की  दुर्घटनाओं  तथा  गाड़ियों  में

 आग  लगने  को  कोटियों  में  850  दुर्घटनाएं  हुईं

 इन  दुर्घटनाओं  में  रेल  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  की  लागत  को  लगभग  2,21,33,978  रुपय

 का  अनजान  लगाया  गया  ।

 इन  दुर्घटनाओं  में  269  व्यक्तियों  की  मृत्य  हुई  और  843  घायल  हुए  ।

 भारतीय
 रेल  अधिनियम  के  अधोन  इन  दुर्घटनाओं  में  मुत  व्यक्तियों

 के
 आश्रितों

 तथा  घायल
 किनारे
 पए  TINUE  रन

 bal  है|
 ea

 सन  रेल  कर्मचारियों  को व्यक्तियों  को  अभो  तक  कुछ  भी  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कामगर  मुआवजों  अधिनियम  के  अधीन  अब  1,33,  805.  00  रुपये  की  रकम  का  भुगतान  क्या

 गया  है  मंजूरी  दी  गई  है  ।
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 पंजाब  में  लघु  प्लास्टिक  निर्माताज्रोंको  हो  रही  कठिनाइयां

 2182.
 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  पेट्रोलियम  गैर  श्साथन  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगें  पि  :

 कंधा  कच्चे  माल  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  पंजाब  में  wa  प्लास्टिक  निर्माताओं

 को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्सबंन्धो  मुख्य  बात  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  वार  क्या  काय वा हो  को  गई  है
 ?

 प्रे ्रो लियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  क्या  आर०
 :  से से

 प्लास्टिक  निर्माण  करन
 वाल  उद्योग  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  ज्  नहें

 प्लास्टिक  फिरोजा  उपलब्ध  करने  में  देश  भर  में  कठिनाई  अनुभव  हो  रही  है  ।  इसका

 मुख  कारण  हैं  कि  इसका  देशीय  उत्पादन  मांग  के  अनुरुप  नहीं  है  |  लाक्षणिक  अपरिष्कृत

 सामग्री  पर  कोई  मूल्य  और  वितरण  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 देशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  जहां  तक  सम्भव

 किसी  सीमा  तक  आयात  भी  किया
 ञ  |

 a
 उनक

 जा  रही

 तल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  क्ायंक्ररण  की  जांच

 2183.  श्री  एस०  एवं  मिश्र  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  बताने  को  कृपा

 करेंगे ८  पी

 क्या  सरकार  ने  इस  सोच  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  गत  फोन  वर्षों  के

 arta  की  जांच  कर  लो

 Bid

 यदि  तो  सरकार  दुबारा  किस  प्रकार  को  अनियमितताओं  का
 पता  लगाया  गया

 है  और

 कमियों  को  सुधार  के  लिए
 सरकार

 दुबारा  क्या  उपाय  किए  गए  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  alo  पी०  साझी  )  :
 से

 सरकार  ने  अगस्त  1971  में  हकीकत  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  की  amie  के
 लिए

 समितिਂ

 नियुक्त  कर  थी  और  समिति  की  रिपो  तथा
 उस  पर  सरकार  दवारा  को  गई  कार्यवाही  का

 विवरण .  क्रमशः  12  दिसम्बर  1972  में  तथा  22  अगस्त  1973  को  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  था  |

 राव  दवारा  सीडी  काल  निगम  को  पंजी  अंशदान

 2154.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  ै  क्या  रल  मंत्रो  aa  बतान  को  कृपा  करने  fa:

 क्या  रेलवे  ने  मन्डी-कुल्लू  निगम  को  पूंजी  अंशदान  देना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  किस  तिथीਂ  से  अंशदान  देना  बन्द  किया  गया  है  और  उसके  क्या

 कारण

 निगम  को  कुल  कितना  पूंजी  अंशदान  दिया  गया |  :  और

 घ्  उत  प्रतिनिधियों  के  नाम  एवं  पते  क्या  जिन्हें  रेलवे  कीं  और  से से  निगम  में  नाम

 निर्देशित  किया  गया  है  ?
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 रल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (sit:  बूटा  सिह  : :  fa (#)  ar  हो

 निगम  को  AST  1966-67  से  बंद  कर  दियां  गया
 है

 ।
 मंटो-कुल्लू  सडक

 परिवहन  निगम  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  लगायी  गयी  पूज  पर
 व्या  न  दे  सका

 और  निगम  आरती  भारी  हानि  उठा  BY
 aC  |  पटली  wae बर  1974  से  इस  निगम  को

 नवगठित  हिमाचल  राज्य
 परिवहन  निगम  में

 मिला  दिया  गया हैं  और  कन्ट्रोल  सरक

 ने  इस  में  भागीदार  बनने  का  सिद्घांत  रुप  से
 निर्णय

 कर  लिया  हैं  ।

 (7)  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  मंटो-कुल्लू  सड़क  परिवहन
 निगम  में

 लगाया
 गय  कुछ  पूंजा  12.70  लाख  रुपये  होती

 मुख्य  वाणिज्यिक  अधीक्षक  उत्तर  बड़ौदा  नई
 दिल्लो  ।  इन

 कारियों  का  स्थानान्तरण  हो  सकता  है  और  नाम  पर  बदलते
 रहत  है  ।

 1974  और  1973  के  पहले  नौ  महिने  में  बिना  टिकट
 पात्रा

 करन  वाले  धात्री

 2185.  श्री  नारायण  चन्द
 पाराशर

 :
 क्या

 रल
 मंत्री  qa  बताने  क  कृपा

 करेंगे
 कि

 ay  1974  के  पहले  नौ  महीनों  में  विभिन्न  taa  जोनों  में  faar

 टिकट  करेने
 वालें

 पकड़ें  गए  यात्रियों  की  संख्या  aq  1973  की  इस  अवधि  क  तुलना म  फ़ितन  है

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बटा  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1973-74
 के  प्रथम  नो  महीनों  को

 अवधि  में  बिना  टिकट
 अथवा  अनुचित

 ~  ~
 टिकटों  यात्रा  करते  हुए  पकडे  गये

 राव  यात्रियों  को  संख्या
 ee  लिपी एश  ee  णा

 1974  197.3:

 मध्य  1,:54.530  1,  83,594

 qa  2,21,918  2,44,143

 उत्तर  1,33,009  1,36,441

 पूर्वोत्तर  78,798  97,586

 51,861 पूर्वोत्तर  सोमा  55,618

 J,  16,293 दक्षिण  39,536

 दक्षिण-मध्य
 94,

 423  1,  05,227

 ]  12.0  789  1.2,  339 दक्षिण  qa

 परिचय  2,004,  298  1,93,242

 -

 जोड  11,67,917  12,57,726

 ¥r2



 6  नवम्बर  1974  लिखित  उत्तर

 रल  यात्राओं  के  लिए  आरक्षण  विषयक  समिती  का  अन्तिम  प्रतिवेदन

 2186.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  क्या  रल  मंत्री रहे  बताने  को  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  रल  यात्राओं  के  आरक्षण  विषयक  afafaa  इस  बीच  अपनी  अंतिम  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  केर  द्य

 यदि  at,  तो  प्रतिवेदन  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 यदि
 ती  अन्तिम  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाच  के atarar  सम्भावना  है  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बुटा  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रेलों  पर  सोटों
 को  बुकिंग  और  आरक्षण  सम्बन्धी

 विभिन्न  समस्याओं
 का  अध्ययन  कर  रह  है  ।  समिति  से  3141261974  तक  रिपोर्ट  पेदा  करने  के

 लिए  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  ।

 पूर्वोतर  सीमान्त  tea  के  लिए  नई  डिवीजन

 2187.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या
 सरकार  ने  aa  लोक

 सभा  में  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  लिए  ए  सई

 डिवोजन  a  मंजूरी  देने  के  बार  में  अपना  निर्णय  afer  किया

 यदि  at,  तो  इस  डिवीजन  को  मंजूरी  किस  स्थान  पर  दी  गयी  थी  और  यहाँ

 घोषणा  किस  तारीख  की  को  गयी  ्

 क्या  घोषित  किये  गये  स्थान  पर  यह  डिवीजन  इस  बीच  खोल  दी  गयो  और

 तो  यह  कब  खोली  wal  है  ;  और

 (7) )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  इस  डिवीजन  को  कब  तक  खोल  दिय

 जायेगा  ?

 5-31
 969 ta  मंत्रालय

 में  उप
 मंत्री  बूटा  :  और  (3)  जी

 ।

 की  लोक  सभा  में  रेलवे  बजट  पर  बहस
 का

 उत्तर
 देते  हुए  तत्कालीन  रेल  मंत्री ने

 जो  कुछ  कहा  वह  यह  था  कि  यदि  यातायात  में  वृद्धि  के  कारण  आवश्यक
 हुआ

 तो  पूर्वोत्तर
 सोमा  रेलवे  पर  एक  नयी  मण्डल  की  स्थापना  के  BET न  पर  बिचार  किया  जायेगा  ।

 ४ जी  नहीं  ।

 इस  प्रश्न  पर
 आसाम

 सरकार
 के  परामर्श  से  अब  भी

 विचार
 किया  जा  रहा  है

 फिर  हर  हालत  यातायात  में  वृद्धि  न  होने  और
 संसाधनों

 की  वर्तमान  कमी के  कारण

 किसी  अन्य  मण्डल  के  सुजन  को  अवश्य  हो  स्थगित  करनी  पडेगा

 Annual  Requirement  of  Diesel,  Petro]  and  Kerosene  Oil

 2188.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state

 (a)  the  annual  requirement  of  diesel,  petrol  and  kerosene  oil  in  the  country  ;

 (b)  the  extent  of  their  requirement  met  respectively  from  indigenous  production  and

 imports  in  each  case  ;  an
 ,
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 (c)  the  quantity  of  each  of  them  imported in  1973-74.  206  during  the  period  from  {st

 April,  1974  to  30th  September,  1974,
 country-wise

 ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  C.  Majhi) :
 (a),  (b)  (c)  The  consumption  of  Motor  Spirit  (Petrol),  aiesel  oil  (HSD&LDO)  anda  Kero-

 sene  Oil  during  1973-74  together  with  indigenous  production  ana  imports  is  given  below.
 The  quantities  imported

 during
 the  period  from  {st  April  1974  to  30th  September

 1974
 are  also  indicated

 (Figures  in  000  MTs)

 Product  Consumption  Indigenous  Imports  Imports  from
 during  production  during

 1973-  {st  April  to
 1973-74  duri ing  74  30th  Sept

 1973-74  1974

 नागा

 M.S  चि  e  1515  1584

 Diesel  Oil  .  a  6672  95  600  136

 Kerosene  Oil.  .  e  3319  2565  888-4  409:

 Provisional  figures.

 Imports  were  made  from  USSR,  Kuwait,  Iran,  Saudi  Arabia,  Singapore,  Ceylon  and
 Bahrain.

 हड़ताल  तोड़ने  बालों  के
 बच्चों

 आदि  को  नौकरी  पर  लेने  के  लिये
 डोर ना काल

 के

 पुराने  कर्मचारियों  की  छंटनी

 2189.  महमूद  इस्माईल  :
 क्या  रल  मंत्रो  aa  बतान  की  कृपा  करेंग  कि

 कया
 हड़ताल  तोडने  वालों  के  बच्चों  आदि  को  नौकरियों  में  लेने  के  लिए

 डोसाਂ
 काल  के  पुराने  कर्मचारियों  (ato  एम०  आर०

 खलासियों  )
 की  छंट ठनो  की की

 जा  रहो है

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  तंग  करने  की  इस  नीति से  विरुद्ध क  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बुटा  नहीं  ।

 (7)
 जांच  ag  मालूम  हुआ  कि  निष्ठावान  कर्मचारियों  के  पत्रों  में  से  नियमित

 रूप
 चुने

 गये  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  किय  जाने  पर  अल्पकालिक  रिक्तियों  पर  लगाये

 गये  चार  दनिक  दर  वालें  कम पचा  रियों ६ क  के  दि  और  एक  एवजी  कर्मचारियों  को  हटा
 दिया

 गया

 रेल  प्रशासन  की  ae  arta  ठीक है
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 mire  के  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्तावित  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  सम्मेलन  में  भारत  का  भाग  लेना

 2190.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा
 :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंग  कि

 (= )  क्या
 फ्रांस

 के
 राष्ट्रपति  दवारा  प्रस्तावित  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल

 समान
 के  बारे  में

 प्रारम्भिक  वार्ता  में  भाग  लेने  के  लिये  आमंत्रित  तीन  विकासशील  देशों  में  से  भारत  एक

 ह

 यदि  ती  इस  dow  में  भाग  लेने  वाले  अन्य  तेल  उत्पादक  तथा  उपभोक्ता

 देश  कौन-कौन से से  और

 इस  बैठक  के  लिये  भारत  सरकार
 दुबारा

 तेयार  किये  गये  प्रस्ताव  की  मे  ी

 रखा  क्या

 से
 पेट्रोलियम  और

 रसायन
 मंत्रालय  म॑

 उप-मंत्री  सी०  पी०  :  (7)
 फ़ांस  के  राष्ट्रपति  ने  भारत  Hl  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल

 सम्मेलन  में
 भाग

 के  लिए  आमंत्रित

 है  ।  सरकार  को
 निमंत्रण

 स्वीकार  करने
 वाले  राष्ट्रों

 के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं

 भारत  द्वारा  इस
 सम्मेलन

 में
 भाग  लिए  जाने  के  बारे  समस्त  पहलुओं  पर  विचार

 करने  के  निर्णय  लिया  जायेगा ।

 तल  के  मुख्य  घटाने  के  लिए  ईरान  के  शाह  केा
 प्रस्ताव

 2191.
 नवल  किशोर  शर्मा :  क्या  पेट्रोलियम  और  *arrerst १  है  च्  न  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि
 ईरान

 कके  शाह

 तेल
 उत्पादक  देशों  से  अपने  तेल  के  मूल्यों  में  14

 प्रतिशत
 की  कमी  करने  के  लिये  आग्रह

 ;

 feos
 यदि  at,  तो  इसके  परिणामस्वरुप  भारत  में  तल  क  नत  कमा  दर  हो  जान  की

 सम्भावना

 तेल  खोदने  के  लिये  इरान  के  .  नये  समझौते  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार

 के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय

 में  उप-मंत्री  ato
 पी०  :  और

 सरकार  ने
 इस

 आशय  की  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  है  कि  ईरान  के
 शाहे

 तेल  उत्पादन  करने

 वाले  देशों  को  तल  के  नृत्यों  में
 लगभग

 14  प्रतिशत
 तक  कमी

 करने  के  लिए  आग्रह  करेंगे

 इस
 समय  यहं  कहना  संभव  नहीं  तेल  उत्पादन

 करने  वाले
 देशों  को

 इस
 प्रस्ताव  के  बारे

 में  क्या  प्रतिक्रिया
 होगी

 यद्यपि  खाडी
 तल  उत्पादन

 करने  वाले
 साऊदी  यू०  एस०

 ई०  और  बराबर  ने
 हाल

 को  बैठक  में  अशोधित  तेल  के  जज  नृत्यों  में
 कमी  करने

 और  कम्पनियों  पर  लागू  होने  वाली  रायल्टी
 और

 आय  कर  को  1  1974  से  बढ़ाने

 का  fata  किया  है  ।

 क  बार और  1975  के  दौरान  ईरान  से
 अतिरिकत

 अशोधित  तेल  खरीदने
 ra  ला  चक  गप

 अब  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  चहा  ttt  गया  है  ||
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 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  दवारा  नए  पेट्राल  पम्प  खोलना

 2192.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्यां  पेट्रोलियम  और  रसॉयर्म  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  दवारा  वालू  वर्ष  के  दौरान  राजधानी  में  कितने  नये

 पैट्रोल  पेम्प/पिट्रोल  पम्प-एक्स-सबिसस्टेशन  खोलने  का  बिचार

 वे  कहां-कहां  पर  और  कब  तक  खोले  जाने

 ~
 राजधानी  में  पहिले  संध्या  में  qa  पम्प॑  होने  के  ade

 जून  इनके  खोले  जाने
 औचित्य  क्या  और

 को  देखा क्यां  किसी  स्थान  विशेष  पर  पेट्रोल  पम्प  खोलने  से  पूर्व  इस  ata

 जायेगा  कि  वहां  पर  पेट्रोल  पम्प  खोलें  जाने  के  बारे  में  उस  स्थान  के  निकट  रहने  वाले

 निवासियों  व  निकट  स्थित  स्कूलों  को  उस  पर  कोई  आपत्ति  तो  नहीं  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसां यत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सी०  पी०  और

 वर्ष  1974-75  की  at  अवधि  के  तीन  नए  फुटकर  बिक्री  क्षार  (1)

 |  ह  जी०  Ho  (2)  नई  दिल्‍ली  नेशनल  वाई-पास  से  1900  फुट  की  दूरी

 तथा  (3)  नई  दिल्‍ली  खोलने  का  प्रस्ताव  हैं  ।  इन  समस्त  फटकर  बिक्री

 केन्द्रों  की  यमान  1975  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 दन  जहां  पर  इन  फूटकर  बिक्री  करो  कों  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  यातायात

 तथा  वहां  के  निवासियों  ।  निकट  स्थित  आयोगों  की  आवश्यकताओं  कीं  संभाव्यता  इन  फूटकर  करो

 को  खोले  जात  कीं  उचित  ठहराती  है  ॥|

 फुटकर  frat  केन्द्रों  को  खोलने  से  जिला  प्राधिकर कारियों  से  आवश्यक

 प्राप्त  कर  ली  जाती  है  क्योंकि  दिल्‍ली  प्रशासन  दारा  समस्त  संबद्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन

 स्थली  को  अलग  ore  लियां  जाता  है  इसलिए  क्षेत्र  के  निवासियों  था  स्कूलों  से  स्वीकृति  लेने  की

 यकता  नहीं  होती  है

 अधिकारियों  के  कार्यालयों  को  बातानुकलित  करना

 12195.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 (#)  क्या  tad  में  प्रवर  वेतनमान  के  कुछ  अधिकारियों  के  पदों  का  दर्जा  बैठाया  गया

 है  और  उनके  पदनाम  से  पूर्व  प्रवर ਂ  शब्द  जोड  दिया  गया  है  जसे  कि  प्रवर  डिवीजनल

 अधिकारी  प्रवर  डी०  प्रवर  डी०  To  Ho,  प्रवर  डी०  Fo  एन०  आदि

 और  उनके  वर्तमान  कार्यालय  वातानुकूलित  किये  गये  और

 डिवीजेने/जौनवार  रेलवे  के  ऐसे  कोने-कौन  से  कार्यालय  है  जहां  पर

 में  उल्लिखित  प्रवर  वेतनमान  के  अधिकारियों  के  कमर  वातानुकूलित  किये  गये  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  :  जी  कुछ  पदों  का  ग्रेड  बढाकर

 उनका  पदनाम  बदलकर  वरिष्ठ  मण्डल  अधिकारी  रख  feat  mat  हाल  में  बढ़ाये  गये  ग्रेड

 के  मण्डल  अधिकारियों  के  लिए  वातानुकूलित  की  व्यवस्था  करने  पर  सरकार  ने  मितव्ययता

 के  उपाय  के  रूप  में  अस्थायी  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निश्चय  किया  है  और  जब  तक  उपर्युक्त

 प्रतिबन्ध  रहेगा  तब  तक  रेलों  के  मण्डल  कार्यालयों  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  और  कार्यालयों

 में  वातानुकूलित  की  व्यवस्था  नहीं  की  जायेगी
 ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।
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 निवास  कर्मचारियों  के  पेन्शन  सम्बन्धी  areal को  facia  सें  free

 2194,  श्री  रामावतार  शास्त्री  बैया  रल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  wet  कि

 क्या  सेवा
 निवृत्त  होने  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  को  बयान  देने  के

 बारे
 में

 कार  कौ
 मंजूरी  लेने  में  पर्याप्त  समय  लगता

 क्या  सेवा  निवृत्त  होने  बाले  कर्मचारियों  को  पेंशन  उसा  तारीख  को  नहीं  दो  जातों

 है  जब  से  वह  सेवा  मुक्त  होता  है  और

 यदि  at,  तो  सरकार  का  बिचार  कर्मचारी
 द्वारा

 लिये  aq
 अरि

 तम  वेतन

 यर
 अधारित

 सेवा  निवृत्त  होने
 को

 तारीख
 का  हो  अनन्तिम  मदान  मंजूर  करने  और  इन

 कर्मचारियों  के  सेवा
 निवृत्त  होने  पर  उन्हों  शीघ्र  हो  भविष्य  ग्रैच्युटी  तथा

 अन्य  देय  राशियों  को  देने  का  है  ?

 रल
 मंत्रालय  में

 उप-मंत्री  बूटा  :
 और  रल

 कर्मचारियों
 को

 ०५ प रान  देने  के  लिए  महालेखा पाल  को  मंजूरो  अपेक्षित  नहीं  है  क्यों
 कि  इसको  मंजूरी  रेलवे  के

 प्राधिकारियों  दवारा  दो  जातों
 अधिकतर

 मामलों  में  पेंशनों  लाभों  का  भुगतान  सवा

 निवृत्ति  को  तारीख  से  फोन  महीने  या
 इससे  कम

 अवधि  के  अन्दर  कर  दिया  जाता  है  ।

 ले  फिन  कुछ  अस चारण
 fAeA  के  मामलों  जव  कमंचारियों  दवारा  क्वाटर

 खालो  न

 मृत
 के  क

 शिकारियों  दवारा  कागजात  पेदा  न  करने  आदि
 के  मामलों

 में  देश  राशि  के
 भुगतान  _

 में
 कुछ  ही  जाती  हैं  ।  तथापि  समय  समय  पर  ऐसे  अनुदेश

 आरी  far  गय  हैः  ननें  देय  राशि  को  वोटर  भूगतान  करने  के  लिए  रल  प्रशासनों  पर

 जोर  गया  re

 जहां  एसा
 समझा  जाता  है  कि  fray

 रल  किनारों  को

 सेवा
 निवृत्ति  को  ade

 तक  पेशनों  लाभों  का  अंतिम  अदनान  नहीं  लगाया
 जा

 सकता  और  नहें  निपटाया  नहीं
 जा

 सकता  वहां  प्रत्याशित  पेंशनों  लाभों
 के  भूगतान  के  लिए  ata  अनुदेशों  मं  पहले  से  हो

 व्यवस्था  गयी है  |  प्रदर्शित  पेंशनों
 लाभों

 के  भुगतान  को  इस  प्रकार  व्यवस्था
 करना

 है  कि
 इन

 st  भुगतान  उस  तारख  से
 पहले

 या  उस  तारीख  को  कर  दिया  जाये  जिस

 तारोख  को  वे  देय
 न  हों  ।  वर्तमान  नियमों

 में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  जब  कोई

 नौकर  छोड़े  तभी  उसे  भविष्य  निधि  और  अनप  देय  रकमों  का  भुगतान  कर  दिया  जाय  ।

 निष्ठावान  कर्मचारियों  को  बतन  वर्दी  दन  पर  अपव्यय

 2195.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  रेल  मंत्रो  रहे  बतान  को  कृपा  करने  कि

 क्या  गत  1974  केप  हड़ताल  में  काम  करते  रहन  वाल  कर्मचारियों  को  अतिਂ

 रिक्त  वेतन  वृद्धि दो  गई  हैं  /  जा  रहो  है  उससे  प्रति  ag  करोडो  राय

 का  आवर्ती  व्यय  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  इस  oft  व्यय  को  रोकन  का  है

 रल
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  बूटा

 :
 उन

 निष्ठावान  कर्मचारियों  को  डराये
 श्रम काय  हिसा  तथा  मार

 दिये  जाने  कौ  धर्मो  के  बावजूद  अपने  काम  पर
 उसे  उन्हें

 1-6-1974  से  एक  अग्रिम  aaa  वृद्धि  दो  गया  है  उन  कर्मचारियों  को  उनके  वेतन  मान
 की  अगल  वेतन

 वृद्धि
 उसे  सामान्य  तारीख  की

 द
 आयेगा  जिस

 तारोख
 की

 अग्रिम
 वतन

 वृद्धि  न  दिये  art  पर  भो  देय  न  कि  अग्रिम  वेतन  वृद्धि  दिये  जाने  के  एक  av  बाद  ।

 एसे
 किनारों  जो  हड़ताल  क  «दौरान

 अपने
 काम

 र

 डट  तरह  और  दु:स  1६ 2:1  काय

 च  निश्चय  ही  इस  दो  गयो  रियायत  के  पात्र
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 —

 डिवीजनल  सुपरिटेन्डेन्ट  दानापुर  की  कार्मिक  शाखा  जाब  विश्लेषण

 2196.
 श्री  रामावतार  शास्त्री

 :
 क्या  रेल  मंत्रो

 डिवीजनल  सुर्पारिन्टेडेन्ट
 दानापुर में

 तीसर  वेतन  आयोग
 को  सिफारिश

 कार्यान्वित
 करने  के  लिए  अतिरिक्त  )

 बनाने
 के

 बारे
 में  27  1973  के  अतारांकित  प्रदेश  संख्या  2285  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि  :

 Fat  151  लिपिकों  पद  बनाने  लिए  प्रशासकीय  अनुमति  प्रेषित  कर  दो  गई

 नह  अ

 afe  तो  इस  असाधारण  विलम्ब  के  क्या
 कारण  है  और  अनुमति  कब  तक

 प्रेषित  की
 जायेगा

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बूटा  जो  ।

 देश  को  और  रेलों  को  वर्तमान  आधिक  स्थिति  के  acca  में  ऐस  पदों
 के

 सर्जन  पर

 तर्पण  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  गया  है  J  दानापुर

 मंडल  कार्यालय  की  कामिक  शाखा  में  अतिरिक्त

 पदों  के
 सर्जन

 के  प्रस्ताव  को  आने  बेहतर  समय  को  प्रतीक्षा
 करना

 होगो  ।

 भारत  में  बहुराष्ट्रीय  निगम

 क ° 2197.  श्री  पता  कूँ  चन्द्रभान  क्या  fafa,  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्रो  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  का  भारत  की  कम्पनियों  में  शेयर  रखने  वाले  agua  निगमों  पर

 कोई  नियंत्रण  बना  हुआ  ब्याज

 यदि  तो  तत् संबंघो  मुख्य  बात  क्या

 (7)  औद्योगिक  फार्मास्यूटिकल  क्षेत्र  तथा  उर्वरक  क्षेत्र  A  इन  बहुराष्ट्रीय

 निगमों  ने  कितना  पूजो  निवेश  किया

 गत  तान  वर्षों  में  इन  क्षेत्रों  में  इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  ने  को  कितनी  धन

 राशि  भेजो  है

 क्या  इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  बोर्डों  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  में  कम्पनी

 ara  विभाग  का  कोई  प्रतिनिधि  और

 यदि  तो  तत्संबंध  यौरा  क्या

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  म॑  (  श्री  बेसब्री  |  )  तथा

 सम्बन्ध  में (  भारत  को  कम्पनियों  में  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  निदेशों  पर  नियंत्रण
 के

 सरकार  को  वित्त
 आधिक

 विभाग
 दवारा

 जानो  किये  गये
 विदेशी  मुद्दा  विनियम

 1973  की  धारा  29  के  लागू करण  होतु  में  ब्रूनी  को  गई  है  ।

 भारत
 में

 औद्योगिक  फार्मास्यूटिकल
 धज उवरक  क्षेत्र  में  क्रमश  उनकी  सहायक

 कम्पनियों  ना को
 देयरपूंजो  में  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  1972-73  निम्न  प्रकार  ay
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 5  1896  लिखित  उत्तर

 fore थक वित्त  आ
 विभाग  दुबारा  रखो  गई  सूचना  के  अनुसार  पिछले  फोन

 वर्षों  अर्थात्‌  1969-70,  1970-71  और  1971-72  के  मध्य  इन  क्षेत्रों  में  बहुराष्ट्रीय ों  की

 भारतीय  संचालकों  दवारा  विदेश  q 4  भेजो  गई  कुल  राशि  नीचे  दो  जातों  है  :--

 रु०  में  )

 क्षत्र  aq  प्राण

 30 1.  फार्मास्युटिकल  थि  1969-70

 1970-71  79

 1971-72  13

 2.  उद्योग  1969-70  22  07

 1970-71  27  20

 1971-72  18  78

 3.  उर्वरक  1969-70

 1970-71

 1971-72

 तथा  सरकार  ने  कम्पनी  अधिनियम  को  घारा  408  (1  के  अंतगर्त (=)

 बहुराष्ट्रीय  निगमों  को  भारतीय  सहायकों  को  किलो  में  भी  कोई  निदेशक  नियुक्त  नहीं  किया

 है  ।

 तालचेर  और  बरहामप्र  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 2198.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  रेल  मंत्री  ae  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  कर्मचारियों  के  लिए  भद्रक  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  औषधालय

 क्या  तालमेल  और  बलरामपुर  में  कम  कमंचारी  है  जहां  पर  कर्मचारियों

 को  केवल  स्वास्थ्य  एकक  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जात  31
 r

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  जो  भद्रक
 में  एक  स्वास्थ्य  एकक है

 और  तालमेल  और  बरहामप्र  में  कम  कमंचारो  रहते  है  और

 वहां  पर  स्वास्थ्य  एकक  को  जो  सुविधाएं  दो  गयो  है  मरीजों
 की  औसत  दैनिक  उपस्थिति

 के  अनुरूप  हैं  ।

 संसद  में  विधान  से  सम्बन्धित  दस्तावेजों  का  अंग्रेजी  और  हिन्दी--दोनों  भाषाओं  में  प्रस्तुत  किया  जाना

 2199.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  यह  बतान

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  और  विधान  से  सम्बन्धित  अन्य  कागजातों  को  संसद  में

 पुर:स्थापन  F  1  अवस्था  में  सम्पकं  भाषा  में  तथा  राजभाषा
 में  प्रस्तुत  करने  के  लिये  व्यवस्था

 को  जा  चुको
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 यदि  नहीं  तो  यह  प्रक्रिया  कब  से  प्रभावों  होन  को  संभावना  और

 पुरःस्थापन  Ta  को  स्थिति  में  एसा  कर  सकने  में  क्या  कठिनाइयां  रही  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :
 से  संविधान  के  अनुच्छेद  348  के  gait  यह  है  कि

 जब
 तक  संसद  विधि

 द्वारा

 अन्यथा  उपबंध  न  तब
 तक

 उन  सभी
 संशोधनों  _

 जो
 संसद

 में
 स्थापित

 जाने

 हो
 और  उन  सभो  संशोधनों  जो  उनके

 संबंघ  में
 संसद के  किलो  भो  सदन  में  प्रस्तावित

 किए  जाने  प्रभावित  पाठ  भाषा  में  होंगे  |  अभी  तक  एसो  कोई  विधि

 संसद  दवारा  अधिनियमित  नहीं  को  गई  है

 2.
 राजभाषा  अधिनियम

 1963  की
 घारा  5(2)  में  यह  उपबंध है  कि  उन  सब

 विधेयकों  जो  संसद  के
 feel

 भो  में
 पुरःस्थापित

 किए  वन  हों  और
 उन

 सब

 संशोधनों
 जो  उनके

 संबंध
 में  संसद  के  किलो  भो

 सदन
 में  प्रस्तावित  किए  जाने  अंग्रेजी

 भाषा  के  प्राधिकृत  पाठ  के  साथ  साथ  उनका
 हिन्दी

 मेंਂ  अनुवाद  भो  होगा  जो  ऐसो  cfs  से

 प्रभावित  किया
 जो  इस  अधिनियम  के  अघोष  बनाए  गए

 नियमों  द्वारा  विदित  की

 जाए
 ।  यद्यपि  इस

 धारा
 के  उपबंधों  को  सरकारो  मुद्रणालय  में

 tera
 संबंधो  पर्याप्त  मुद्रण

 क्षमता  के  न  होने  जैसों  कतिपय  व्यवाहारिक  कठिनाइयों
 के

 कारण
 अभी

 तक
 औपचारिक

 स्प

 से  लागू  नहों  फिया  गया
 वस्तुस्थिति  रहे  1970  से

 संसद
 में  पुरःस्थापित

 ् सभो  fa
 ar

 तथा  के
 eral

 विधेयकों  के  पुर  स्थापन
 को

 अवश्या  में
 भो  संसद  सदस्यों  को  उपलब्ध

 कराए
 जात  है  ।  यह  प्रक्रिया

 संसद
 में  विधानों

 को
 अंग्रेजो  और  हिन्दी  दोनों  हो  भाषाओं  में  प्रस्तुत  किए  जान  के  seq  को  धौर-घिर

 प्राप्त  करने  के  iN Ve far  अपनाई  गई  है  ।

 गुजरात  सेविंग  य  निट  प्राइवट  लिमिटेड  और  नवजीवन  टॉकिंग  फाइनेंस  प्र/इवेट'

 लि०  दवारा  कम्पनी  अघिनियम  1956  की  धारा  147  का  उल्ला

 2200.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  क्त  fafa  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रों  यह  बतान  की

 कृपा  wey  कि

 क्या  मिस  गुजरात  सेविंग  युनिट  प्राइवेट  लिमिटेड  और  सबसे  नवयौवन  ट्रेडिंग

 फाइनस  प्राइवट  लिमिटेड  कानों  अधिनियम  1956  क  घारा  147  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 करत  हुए  पाय  गय  और

 यदि  at,  तो  इन  a  छह  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाह  को  गई  ्  अथवा  करने  का

 विचार  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेसब्री  तथा

 at  रोमान  जी

 कानों  अधिनियम  1956  क  सम्ब्रन्थवत  उपबन्ध  क  अपसरण  म  कम्पनी  रजिस्टर

 दुबारा  दोषों  के  सम्बन्ध  में  कायंवाहो  को  जा  है  ।
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 1974  विशेषाधिकार  का
 प्रश्न

 दिल्‍ली  में
 मजदूरों  की  झुग्गीयों  में  आग  लगाये  जान

 के
 समाचार  के  बारे  में

 RE.  REPORTED  SETTING  FIRE  TO  JHUGGIES  OF  LABOURERS  IN  DELHI

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  दिल्लो  में  एक  sare  घटना  हुई  है  ।  वहां

 gut  को  झुग्गियों  में  आग  लगा  दो  गई  है  क्योंकि  उन्होंने  कम  मजूर  पर  काम  करने  से  इंकार

 कर  दिया  था  ॥

 स  notice  of  Call  Attention  on  this  matter.
 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  :  Itis  a  serious  matter  and  you  shquld  allow

 Mr.  Speaker  :  I  can  only  ask  Government  to  give  a  statement  on  it.

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  A  notice  of  Call  Attention  can  be  admitted  on  it.

 Mr.  Speaker  :  I  have  admitted
 it.

 विशेषाधिकार  का  प्रदान

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 आयात  लाईसेंस  का  मामला

 a q
 x

 को  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  प्रोਂ  चट्टोपाध्याय  े  विरुद्ध  विशेषाधिकार

 रन  को  सूचना  दो  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मने  कल  यह  विनिर्णय  दिया  था  कि  जब  तक
 पहले  से

 दी  गयी  सूचना  का

 निपटान  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  किलो  नथो  पर  नहीं  किया  जायेगा  ।

 वाणिज्य  मंत्री  (sito  डी०  पी०
 :

 अध्यक्ष  मेर  बार  में  जो

 शिकार  का  प्रश्न  उस  सम्बन्ध  में  हो  मेरा  यह  निवेदन  हैं  ।  पहली  बात  यह  उठायी  गई  है  कि

 यदि  लाइसेंस  नियमानुसार  जारी  किय  गये  थे  तो  उन्हें  निष्प्रभावी  कयों  बनाया  गया  था  ?  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  जांच  क  दौरान  लाइसेंसों  की  चोरबाजारी  का  संदेह  हुआ  था  ।  आयात  एवं  निर्यात

 मुख्य  नियंत्रक  ने  लाइसेंसधारियों  को  कारण  बताओਂ  नोटिस  दिया  था  कि  क्यों  न  उनके  लाइसेंसों  को

 जांच  क  दौरान  निष्प्रभावी  बना  दिया  जाय  ॥  लाइसेंसों  को  चोरबाजारी  के  संदेहों  के  कारण

 भावी  बनाया  गया  था  न  कि  उनकी  पात्रता  के  आधार  पर  ।  जहां  तक  कर्मों  दवारा  चोरबाजारी  किये

 जाने  का संबंध  हमने  यह  कहा  था  कि  हमें  कोई  ऐसी  बात  नहीं  बताई  गई  है  कि  उन्होंने  चोरबाजारी

 की  थी  ।  माने  यह  भी  कह  था  कि  यदि  ऐसी  शिकायत  हमें  मिली  तो  जांच  की  जायेगी  ।  उसी

 के  अनुसार  एसा  किया  जा  रही  है  ।  जहां  तक  फर्मों  के  बेनामी  होने  या  उनके  काली  सूची  होने  का

 सम्बन्ध  है  रिकार्ड  से  पता  लगता  है  कि  फर्म  पंजीकृत  कोटाधारी  और  व  काली  सूची  में  नहों  च्े

 मंत्रालय  के  कुछ  अधिकारियों  के  नामों  का  उल्लेख  किया  गया  ।  feed  उनक  विरुद्ध  उस  समय  तक

 कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकेगी  जब  तक  कि  उनक  विरुद्ध  कोई  साक्ष्य  नहीं  मिलता  ।  यह  स्पष्ट

 हो  जाना  चाहिये  कि  मने  जो  पहले  कहा  था  और  जो  बाद  में  उन  दोनों  में  असंगतता  हैं  ।  म

 यह  दृढ़तापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  कि  सभा  को  गुमराह  करने
 का  मेरा  कोई  इरादा  नहीं  था  |

 श्री  ज्योतिषीय  बसु  :  प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  ने  जो  कहा  है  उसके  बार  में  मरा  एक

 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  27  अगस्त  को  उन्होंने  संप्रग  में  कहा  था  कि  लाइसेंस  नियमानुसार  और  मामले

 के  गुणदोष  के  आधार  पर  जारी  किये  गये  थे  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  रिश्वत

 आदि  की  बात  कही  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या
 है

 ?.

 Shri  Ram  Sahai  Pandey  (Rajnandgaon)  ४  want  to  submit  that  if  tne  Members  of
 opposite  side  will  not  allow  the  proceedings  of  ine  House  to  continue  or  if  they  will  not
 pay  due  reSpect  to  tne  chair,  if  mney  will  not  abide  by  your  ruling,  we  willnot  allow  them
 even  to  speak  we  will  not  hear  them.

 e Mr.  Speaker  e  Parliament  is  a  forum  where  discussion  should  go  on  peacefully.  If
 both  sides  will  create  obstructions,  no  business  will  be  transacted.  So  I  make  an  appeal
 to  botn  the  sides  that  they  should  have  patience  and  maintain  peace.

 श्री  ज्यॉतौर्मय  बसु  :  मने  आज  नियमों  के  अनुसार  के  सूचना  दी  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  कुछ  कहना  चाहतों  है  |

 प्रधान
 परमाणु  अर्जी  इलेक्ट्रो  निकल  मंत्री  और  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  :

 अब  मने  नहीं  सुना  कि  श्वामनन्दन  मिश्र
 ने  क्या  कहा  परन्तु  दिन  प्रति  दिन  विपक्षो  दलों

 के  सदस्यों

 को  मे  एसी  बातें  करती  हुई  सुनती  जिससे  आपकी  निष्पक्षता  पर  आरोप  आता  है  ।  हमारी  ओर

 के  सदस्यों  को  इस  पर  दुख  होता  है  और  वे  आन्दोलित  हो  जाते  हैँ  |  अध्यक्ष  को  अपनो  प्रतिष्ठा  होतो

 हैं  ।  हम  यह  बर्दाश्त  नहीं  क  र  सकते  कि  सभा  का  एक  छोटा  पक्ष  शोर  मचाता  रहेऔर  सभा  को  कार्यवाही
 को  रोके  रहे  ।

 म  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अपील  करती  हुं  कि  वे  यह  vega  करें  कि  इस  सत्र  में  बहुत  कम  कार्य

 हो  सका  है  ।  हमें  बहुत  कार्य  अभी  करना  अतः  में
 आप  सबसे  अपील  करती हूं  कि  इस  मामले

 में  विपक्षी  भी  सहयोग  करें  ।

 श्री  समर  हो  :  सी'०  बो०  आई  की  रिपोर्ट सभा  पटल  पर  रखो  जाये

 श्री  शाम नन्दन  मिश्र  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  मेरे  नाम  का  उल्लेख  किया  और

 उन्होंने  अन्त  में  कुछ  अवांछनीय  निष्कर्ष  निकाले  |

 *  *
 श्री  पिलू  मोदी  :

 श्री  के०  लक प्पा
 *

 शोर  और  अंतर्बाधाओं  के  बावजूद  किलो  को  ऐसे  शब्द  नहीं  बोलते  चाहिये  y अध्यक्ष  महोदय

 दन  शब्दों  कों  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  आपके  जो  भो  विचार  और  मतभेद  ह

 वे  शिष्ट
 में  व्यक्त  किये  जाने  चाहिये  ।

 श्री  शाम नन्दन  मिश्र  :  आज  जो  कुछ  हुआ  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  शासक  दल  प्रतिपक्ष

 आज  श्री  ज्योति मंथ  बसु  कुछ के  सदस्यों  को  अपना  कत्तंव्ध  पूरा  करने  से  रोकने  का  प्रयास  करता  है  |
 ra

 निवेदन  करना  चाहते  क्रि  तु  दें  अपनो  बात  पूरी  न  करने  दी  गई  ।

 अध्यक्ष  महोदय o -  पहले  श्र  ज्योतिर्मय  aq  बिना  अनुमति  के  बोले  ।  फिर  उन्होंने

 व्यवस्था  का  प्रशन  उठाते  हुए  भाषण  देना  शुरू  कर  दिया  |  मेने  उनसे  तर्कसंगत  बातें  करने  के
 a  लए

 os  पा =  र्‌  क्या  दोष  है
 ?

 कहा  था  ।
 यदि

 आप
 इसे  अध्यक्ष

 दवारा
 व्यवधान  पदा  करना

 कहते

 *  काय  वाही  वृत्तान्त  में  सर मरी नाल  त  नहीं  किया  गया  ।

 धन  recorded.
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 श्री  जोतिमंय  बस  :  प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  ने  संसद  में  कहा  था  कि  लाइसेंस
 दिय  गये  gi  किन्तु  विशेष  अतिरिकत  लाइसेंस  देने  की  प्रक्रिया  अक्टूबर  ,  1959  में  रोक  दी  गई  थी  ।
 सम्बद्ध  फर्म  का  मूल  आवेदन  हदूद  कर  दिया  गया  था  ।  विचारणीय  प्रश्न  यह

 है  कि  उक्त  फर्म  ने  उन
 कमियों  का  इतना  शोर  कसे  पूरा  कर  लिया  जिनके  कारण  उनका  मूल  आवेदन  रद्द  कर  दिया  गया  था  ।

 अतिरिक्त  लाइसेंस  कैसे  जारी  किये  गये  जबकि  उनका  जारी  किया  जाना  1959  में  रोका
 जा  चुका-था  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  गलत  बयान  दिया  था  ओर  सभा

 गुमराह  किया  था  ।  '

 महोदय
 :  यह  व्यवस्था  का  seq  नहीं  है  ।.

 कक कक श्री  श्यामनव्दन  मिश्र  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसवीय  कार्य  मंत्री  के०  माननीय  मंत्री  ने

 व्यक्त व्य  दिया है
 ।  मामला  यहीं  तक  रहना  चाहिये  |  इस  मामलें  को  बिना  अन्त  के  बढ़ाया  जां

 रहा है  ।

 श्रीमती  माथा  राय
 ् कक  में  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  को  अध्यक्ष  को

 संबोधित  करते  समय  कितनी  प्रतिष्ठा  देने  चाहिये  ।

 *  *  *  * श्री  ज्योतिर्मय  बस  ‘|

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 जायेगा  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  $  I  want  to  raise  a  point  of  order.  It  is  about
 Rule  No.  222.  According  to  this  rule  if  the  matter  proposea  to  be  discussea  is  in  order
 and  the  Speaker  gives  conSent  under  rule  222,  the  question  of  privilege  can  be  raisea  at
 any  time  if  the  Speaker  is  satisfied  about  the  urgency  of  the  matter.  Now  the  Ministers.
 has  given  the  statement  and  you  are  to  take  the  decision  thereon.  Unless  you  hear  us  it
 will  be  difficult  for  you  to  take  decision  that  is  why  we  are  making  submissions.  Alt
 the  assurances  given  by  the  Minister  have  not  been  fulfilled  andit  can  be  done  by  plac-
 ing  the  C.  B.  I.  report  on  the  Table  of  the  House.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  :  Sir,  I  want  your  ruling  under  rules  Nos.  349,
 350,  351,  352,  and  353.  These  rules  should  be  got  cyclostyled  and  sent  to  hon.  Members
 so  that  they  may  know  the  rules,  decorum  and  decency  to  be  observed  in  the  House.

 I  want  your  ruling  to  the  effect  that  the  proceedings  in  the  House  shoula  be  conducted  in
 accordance  with  the  rules  and  regulations  and  not  under  the  threats  of  some  Members.

 Mr.  Speaker  Such  rulings  have  already  been  given  a  number  of  times.  Tne  business.
 in  the  House  shoula  be  transacted  in  accoraance  with  the  rules.  We  should  hear  each
 other  patiently  and  without  interrupting  him.  We  should  observe  silence,  use  parliamentary:
 language,  snoula  maintain  tradition,  dignity  and  decourm  in  the  House.

 Shri  Inderjit  Gupta  (Alipore)  :  Sir,  the  issue  going  rise  to  this  dispute  is  tne  assurance

 given  in  the  House  to  submit  C.  B.  I.  report  to  the  House,  whicn  has  not  been  fulfilled  so
 far.  This  is  the  reason  why  this  matter  is  lingering  on.  Once  you  gave  a  ruling  and  it
 was  interpreted  in  some  other  way  you  saia,  प  am  not  going  to  give  ruling.  I  leave  it  to
 the

 कार्यवाह  वृतान्तਂ  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 क  Not  recorded.
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क  ल  गृह  मंत्रो  ने  मेर  से  यह  मार्गदर्शन  चाहा  था  कि  सका  कौन  सा  भाग  ।
 न्पापाधिक  कार्य वाह ों  के  विरुद्ध  जायेगा  और  कौनसा  नहीं  ।  एसा  निर्णय  अध्यक्ष  का
 कार्य  नहीं  है  ।

 में
 अपनी

 सीमाएँ  जानता  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यहं  तो  कोई  भो  सहीं  चाहता  कि  =a(ataq  की  कार्यवाही  में  दखल  दिया  जाये  ।

 परन्तु  क्यो  संसद  का  यह  अधिका र  नहीं  है  कि  अपने  एक  सदस्य  के  संदहस्पद  व्यवहार  की  जांच  कर  सके  ?

 . श्री  एच ०  एन०  मुकर्जी  >  आपने  यह  विनिर्णय  दिया  था  कि  दस्तावेज

 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  चाहिये  ।  किन्तु  वह  सभा  पटल  पर  न  रखी  कल  आपने  बताया

 कि  आपकी  जांच  के  लिये  सरकार  ने  कुछ  कागजात  आपको  दिये  चूंकि  इनके  बारे  में  संसद  पहले  ही
 aq नता  व्यक्त  कर  चुको  है  और  थे  कागजात  सरका र  द्वारा  आपको  सरकारी  तौर  पर सौंपे  गये  इस  लिए

 यहं  आपका  कत्तंब्य  हो  जाता  है  कि  आप  उनकी  संसदीय  तरीके  जांच  करें  ।  हम  उत्तरी  संसदीय

 जांच  इसलिये  चाहते  है  कि  जिन  सं संद सदस्यों  पर  संदेह  है  उनके  चरित्र  को  निष्कलंक  सिद्ध  किया  जा  सके

 ह्म  श्री  एल०  एन०  मिश्र  या  अन्य  किसी  पर  कींचड  नहीं  उबालना  चाहते  |  परन्तु  हम  यह  चाहते

 हूँ  कि  संसद  की  प्रतिष्ठा  और  ईमानदारी  पर  जो  कलंक  लगा  हम  उसे  दूर  करना  चाहते  अतः

 आपसे  अनुरोध  है  कि  आपके  पास  जो  कागजात  उनकी  जांच  आप  संसदीय  समिति  दवारा  करायें  ।

 Four  notices Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Sir,  now  I  am  point  of  procedure.
 of  question  of  privileges  were  given  and  you  heard  us  about  them.  Chances  were  also
 Ziven  to  hon.  Ministers.  Two  issues  arose  out  of  it—the  matter  about  C.  B.  I.  reports
 and  the  matter  about  the  1816116115.0  given  by  the  Ministers.  I  want  your  ruling  on  two
 points.  As  regards  the  maxim  of  sub.  justice,  it  does  notapply  on  the  question  of  pri-
 vilege.  The  question  of  privilege  is  raised  under  article  105(3)  of  the  Constitution.  Accor-
 ding  to  this  provision  we  as  Parliament  still  enjoy  powers,  privileges  and  immunities

 In  a  book  of  Parlia- which  are  enjoyea  by  the  House  of  Commons  in  United  Kingdom.
 mentary  Procedure  by  Kaul  and  Shakdhar  the  following  observations  have  been  made  on
 the  sub  judice  rule  in  regard  to  the  privilege  questions  :

 ‘So  far  as  privilege  mitvers  are  concerned,  a  Legislawure  is  the  sole  judge  of  its  pri-
 villeges  and  the  rule  of  sub  judice  does  not  apply.”’

 The  Committee  of  Presiding  officers  after  considering  the  scope  of  the  rule  of  sub

 judice  recommended  the  following  guidelines.

 (1)  Freedom  of  speach  is  a  primary  right  whereas  the  rule  of  sub-judice  is  a  self-im-

 poted  restriction.

 (2)  The  rute  of  Sub-judice  has  no  application  in  privilege  matters.

 Shri  Madhu  Limaye  :  In  che  macter  of  privilege,  Parliament  is  che  highest  authority
 and  even  the  Supréme  Court  has  no  authority  to  interfc  re  in  any  mater  under  conSideration
 of  Parliament  According  to  ‘‘The  Law  of  Parliamentary  Privileg>in  U.  K.  and  Indian

 outSice  the  House  or  matters  whicn  are  pending  tne  aecision  of  tne  Spzaker
 or  a  (011177110166  of  the  House  or  even  in  the  House  may  8150  amount  to  a  Contempt  of  tne

 Hous?  on  the  grounds  of  an  affront  ot  tne
 aignity

 of  the  House  in  actempting  to  influence
 its  decision  or  pre-judging  an  15506," *

 In  this  case  when  the  Pariiament  1s  seized  of  tne  priviiege  matter  how  the  matter

 can  be  taken  to  che  court.  Besiaeés,  une  provisions  con.ained  in  Article  105  supersede
 all  the  section  of  Cr.  CG.  when  any  matter  is  under  consideration  of  Parliament.  Then

 I  want  your  ruling  in  this  matter.  (Interruptions)  In  this  statement  Prof.  Chattopadhyaya
 said  that  there  was  no  C.  I.  report  and  that  C.  B.  I.  sent  only  letter  to  the  Ministry  of
 Commerce.  I  read  out  that  letter  twice  wherein  it  was  stated,  ‘‘Certain  consequential
 action  had  to  be  taken  on  receipt  of  the  interium  reports  mainly  from  che  C.
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 Isit  only  aletter  ?  Theexpression‘mainly  from  the  B.I.  inaicates  that  there  are
 certain  other  investigating  agencies  whichhavesubmitted  the  reports  but  the  Govern-
 ment  nave  made  no  mention  about  those  reports.  Itis  quite  clear  that  they  have  misguided
 the  House.  In  these  circumstances  you  should  kindly  allow  our  privilege  motion  and  give
 categorical  ruling  regarding  the  C.  B.  I.  Reports.

 श्री  नरेन्द्र  wae  area  :  यह  विवादास्पद  नहीं  है  कि  विशेषाधिकार  के  मामले  में

 सदन  को  सर्वोच्च  अधिकार  प्राप्त  हैं  किन्तु  इनका  उद्देश्य  वास्तव  में  उस  विनिर्णय  पर  चर्चा  करना

 है  जो  कल  आपने  दिया  था  ।  वास्तव  में  ये  बार-बार  इस  बात  मांग  केर  रहे  हैं  कि  आप  उक्त

 दस्तावेजों  को  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  की  आदेश  दें  |  यहँ  और  कुछ  नहीं  है  केवल  आपके  विनिर्णय

 पर  विरोध  प्रदर्शन  है  |  मेर  विचार  से  जब  आपने  एक  बार  यह  विनिमय  दे  दिया  है  कि  आप  यहै
 निर्णय  नहीं  करेंगे  कि  उक्त  दस्तावेज  सभा-पटल  पर  रखे  जायें  अथवा  नहीं  तब  किलो  को  यह  प्रशन  उठाने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  सी०  एवं  स्टीवन  (aac  :  में  इस  बाते  को  दोहराना  चाहता  हुं  कि  हमें  यह  निर्णय

 करना  कि  जिसे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  गई  है  क्या  उस  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  जा

 सकती  है  या  नहीं  ।  मूल  प्रश्न  यही  हैं  ।

 प्रस्ताव  की  ग्राहकता  की  शर्तें  नियम  224  के  अंतगर्त  उल्लिखित  हैं  ।  उस  मामले  में  यह  आरोप

 लगाया  गया  हैं  कि  सभा  में  कुछ  आश्वासन  दिये  गये  थे  जिनका  जानबूझकर  पालन  नहीं  किया  गया  ।  अब

 प्रश्न  ag  उठता  है  कि  क्या  सभा  में  कोई  आश्वासन  दिया  गया  था  और  यदि  दिया  गया  था  तो

 कया  उसका  बहो  आशय  या  जो  माननीय  सदस्य  निकाल  रहेगें  और  क्या  उसका  पालन  जानबूझकर

 नहीं  किया  गया  |  श्री  mae  कहते  हैं  कि  आश्वासन  का  आशय  वहू  कर्ता  नहीं  था  जो  विपक्षी  दल

 के  सदस्य  निकाल  रहे  |  अब  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  आश्वासन  के  आशय  का  निणंय  कौन  नियम

 323  के  अनुसार  उन  बातों  की  जांच  पडताल  सरकारो  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति  दवारा  की  जाएगी  ।

 अत  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मामल  को  उक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  गृह  मंत्री  ने  मुझे  एक  पत्र  लिखा  था

 जिसमें  उन्होंने  मुझसे  यह  जानना  चाहा  था  कि  सी०  बी०  आपकी  रिपोर्टे  किस  मामले  में  न्यायालय  की

 प्रतिष्ठा  भंग  होगो  और  किस  में  नहीं  ।  उसी  दौरान  उन्होंने  मेर  ata  रिपोर्ट  भी  भेज  दी  थी  ।

 मैं  कल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  यह  निर्णय  करना  अध्यक्ष  का  कार्य  नहीं  हैं  ।  न  मेरा  यह

 दायित्व  है  और  न  मेँ  इस  बार  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  वाले  की  स्थिति  में  हूं  ।  कल  मेरे

 fara  का  आशय  यही  था  ।  सरकार  की  ओर  से  सभा  पटल  पर  सी०बी०आई०  की  रिपोर्ट  रखना

 मेरा  काय  नही ंहै  ।  यह  सरकार  का  काय है  ।  वह  इसे  सभा-पटल  रखे  या  न  रखे  ।  स्वेदी

 मिश्र  ,  वा  जपेगी
 तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों

 के
 इस  तरक  से  मेरा  कोई

 मतभेद  नहीं  है  कि  विशेषाधिकार

 प्रस्ताव  के  बारे  में  न्यायालयाधीन  मामले  का  नियम  लागू  नहों  होता  ।  मं  रिकार्ड  देखेगा  तथा  उसके

 पश्चात्‌  अपना  विनिमय  दुंगा  क्यों  कि  इस  बीच  बहुत-बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  ।  वास्तव  में  मंत्री

 महोदय  के  पत्र  ने  मुझे  बहुत  कठिनाई  में  डाल  दिया  है  ।  मैँ  आज  उसे  वापस  भज  रहा  रहा  हूं  ।

 )

 श्री  सी०  एल०  में  यह  निवेदन  कर  रहा हूं  कि  आश्वासन  का  पूरा  न  किया  जाना  नियमानुसार

 विशेषाधिकार  भंग  का  मामला  नहीं  हो  सकता  ।

 aft  श्याम नन्दन  मिश्र  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  सभा  का  ऐसी  स्थिति  में  मार्गदर्शन  किया  हँ

 हमने  सभा  की  कार्यवाही  के  दौरान  कहीं  नई  बातों  के  आधार  पर  शिकायतें  की  थी  ।  मंत्री

 महिला  कहते  हँ  ।  विशेषाधिकार  का  कोई  हनन  नहीं  किया  गया  यद्यपि  उन्होंने  यह  कहा  था  कि

 लाइसेंस  दिय  जाने  में  किसी  प्रकार  का  अन्याय  at  नियम  विरुद्ध  काय  नहीं  किया  गया  था  ।

 अब  ज्ञात  होता  है  कि  ये  लाइसेंस  रद  कर  दिये  गये  जो  आरोपपत्र  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसमें
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 Question  of  Privilege  November  26,  1974

 सिद्ध  हो
 गया

 है  कि  लाइसेंस  दिए  जाने  में  बहुत  चालबाजी  को  गई  है  ।
 ऐसो  स्थिति  में  इस  समस्या

 तभी  ह  ल  किया  जा
 सकता  है  जब  सी  ०बी०आई०  को  पोट  सभा  में  प्रस्तुत  की  जाये  ।  इसके  अभाव

 में  हम  ats  बढ़  नहीं  सकते हूँ  |  पिछले  दो-तीन  दिनों  से  क्या
 ये  यह  बात

 उठाई  जा  रही  है  कि

 शिकार  के  मामले  में  सभा  ही  सब  सें  बड़ा  न्यायालय  है  |
 इस

 सम्बन्ध  में
 में  इतना  ओर  रहना  चाहूंगा  कि

 आपराधिक  मामलों  में  भी  जांच  आयोग  नियुक्त  किये  गये हूँ  ।.  उदाहरण  के  लिये  दीन-दयाल  उठा
 eq4q

 हत्याकाण्ड
 के  मामले  में  चन्द्रचूड़  जांच  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  |  अंतः  संसद  में

 fea  गय
 अपराध  की  जांच  के  लिये  किसी  आयोग  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इसकी  जांच  हम  स्वयं  कर

 सकते हैँ  इस  स्थिति  में  सी०बी०आई  fens  का  यहाँ
 कियां

 जाना  अत्यंत  अनिवाय  है  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  मेने
 कल  भी  आपको  पत्र  लिखा  था  और  आज  भी  लिखा  है  किन्तु  आप

 मुझे  बोलने का  अवसर  ही  नहीं  दे  रहे  हैँ  ।

 यह कि  साधारण  सी  थी  | श्री  पीलू  मोदी  :  महोदय
 !  गृह  मंत्री  को  इस  सब्र  के  प्रथम

 दिन  रिपोर्टे  को
 सभा-पटल  पर  रख

 ब  देना  चाहिये  था  तथा  सभा  का  विचार  जान  लेना .  चाहिये
 था

 ॥
 किन्तु  ऐसा  नहीं  किया

 गया  ।  आपने  भी  यह  उपयुक्त  नहीं  समझा  कि  मंत्रो  महोदय  को  दस  त्रुटि के  लिये

 कुछ  कहं  जाए  |  फलस्वरूप  सभा  में  द उत विशेष  धीमा  ए  हनन  के  प्रस्ताव  आना  स्वाभाविक  था  क्योंकि

 मंत्रियों  ने  सभा  में  दिये  गये  आश्वासन  को  पूरा  नहीं  किया  ।  आपने  जो  विनिमय  दिया  है  वह  भी  अनेक

 शर्तों  से  भरा  हुआ  है  तथा  सरकार  को  बंच  निकालने  का  अवसर  प्रदान  करता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  मेरा  विनिमय  तो  स्पष्ट  हैं  ।  उसमें  कोई
 शर्ते

 नहीं  हैं  |

 श्री
 पीलू

 मोदी
 :  किन्तु  आपके  विनिमय  को  कोई  समझ  ही  नहीं  पाया  ।  स्वय  सरकार  को

 आपका  विनिमय  समझ  नहीं  आधा  और  मंत्री  महोदय  दवारा  आपको  पत्न  लिखे  जाने  का  कोई  लाभ  नहीं

 हुआ  ।  मंत्री  महोदय  ने  अपना  पत्र
 तो  पढ़  कर  सूना  दिया  fart  उन्होंने  आपका  उत्तर  पढ़कर  नहीं

 सुनाया  |  जब  मंत्री  महोदय  ने  आप  से  मागं दर्शन  मांगा  है  तो  आपको  यह  विनिर्णय  इने  में  क्या  आपत्ति

 है  कि  रिपोर्ट  सभा पटल  पर  रखी  जाये  ।  हमें  उससे  वंचित  क्यों  रखा जा  रहा  है ?

 मंत्री महोदय  तथा  हम  सभी  का  यह  मत  है  कि  इस  मामले  में  न्यायालयाधीन
 मामले  का

 नियम  लागू

 नहीं  होता  ।
 फिर

 मंत्री  महोदय  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धाराओं  का  हवाला  क्यो ंदेते हैं  ।  )
 )

 विपक्षी  दल  के  सदस्यों  की  यही  मांग  है  कि  जब  तक  उक्त  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  जायेगा  यह

 समस्या  इसी  प्रकार  बनी  रहेगी  ।  इस  प्रकार  सरकार  को  यहँ  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  कि  यह  किसी

 को  बचाने  |

 प्रधान  प्रमाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 :  ह्म  किसी
 का  बचाव  नहीं  कर  रहे  है  ।

 पश्चात  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  दो
 '  बजकर  पैतालिस  मिनट  स०  प०  तक  के

 लिये  स्थगित  हुई  1)

 (The  Lok  Sabha  then  adjourned for  lunch  till  fortyfive  minutes  past  Fourteen  of  the

 Clock

 भोजन
 के  पश्चात

 लोक  सभा  दो  बजकर  अड़तालीस  मिनट  To  पर  पुनः  समवेत  हुई  )

 (The  Lok  Sabha  rec  ssembled  after  lunch  at  forty-eight  minutes  past  Fo  urteen  of  the  Clock.)

 ["  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये  ।

 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  th  "Chair
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 5  1896  एक  दशक  के  पास  विस्फोटक  पदार्थ  पाए  जानेके  बार  म

 दर्शक  के  पास  विस्फोटक  पदार्थ  पायें  जानें  कें  बारें

 Re.  A  VISITOR  FOUND  CARRYING  AN  EXPLOSIVE

 श्री  | पड योतिमंय  बस  :  ज्ञात  हुआ  है  कि  ate  दोर्घा  में  एक  व्यक्ति  के
 पास

 विस्फोटक

 सामग्री  पकड़ो  गई  है
 यह  उपयुक्त  होगा  कि  सभा  को  विस्तृत  जानकारों  दो  जाये  ।

 Shri  Madhu
 Limaye  :  I  am  also  told  that  a  visitor  has  been  found  with  an  explosive

 in  this  gallery.  Itis  not  a  fact  that  Government
 itself  in  sending  such  person  with  ex plosive

 in  order  to  imtroduce  dictatorship  in  the  country.as.was  done  in  Germany  by  Hitler  ?
 (Unterruptions).

 Shri  Shankar  Dayal  Singh
 :  It  is  all  baseless

 निर्माण  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  न्होंने  जो  कुछ  कहा

 है  वह  निराधारਂ  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  अनुसार  किलो  व्यक्ति  के  पास  विस्फोटक  gare

 पाया  गया  हैं  ।  इसके  अतिरिकत  at  कुछ
 जानकारों  हीं  है  ।  इस  स्थिति  में  किसी  पर  आरोप

 लगाना  अनुचित  हैं  ।  जानकारों  प्राप्त  होते  ही  सभा  को  उससे
 अवगत

 करा  दिया  जाएगा

 घान )  चूंकि  यह  घटना  सभा  में  हुई  है  अतः  उससे  संसदीय  काय  मंत्री  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 यह  अध्यक्ष  का  अत्तरदायित्व  है  ।

 श्री  जोति मंथ  बस  इसको  आपको  जानकारों  क्यों  नहीं  दी  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  शांत  रहिये  ।

 ~
 श्री  विक्रम  महाजन  :  किसी  न  भो  संसदोय  काय  मंत्री  के  नाम  का  उल्लेख

 नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 किसी  ने

 कहा
 कि  संसदीय  कार्य  मंत्री  को  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 लिए  मैंने
 कहा

 कि  इससे  संसदीय  कायें  मंत्री  का  कोई  सरकार  नहीं  है  ।  सुरक्षा  जानकारी

 एकत्रित  att  और  वह  सभा  को  दे  दी  जाएगी  ।

 शी  व्यालार  रवि  यह  दूसरी  घटना  है  |  पिछली  बार  एक  आदमी

 जरा  लेकर  घस  आया  था  |  उसे  पकडा  गया  था  और  सदन  ने  उसे  दंड  दिया  था  |

 को  ज्योति  बसु  ने  अभा-अभी  आरोप  लगाया  कि  वह  युवा  कांग्रस  कां  सदस्य  था  |

 यह  स्पष्ट हैं  कि  श्री  मधु

 [

 लिमये  और  को  बसु  के  सभी  आरोप  निराधार  हैं  ।
 a

 aa  साबित  कर

 आज  भी  उस  आदमी  ने  ज०  पी०  जिन्दाबाद सकता  हूँ  कि  वह  जे ०
 पौ०  गुट  का  आदमी

 है  L

 नारे
 लगाये  ।  वे  जिम्मेदारी

 से  बचना  चाहते  हैं  ।

 श्री  समर  गुह  :  मुझे  को  wa  feat  या  श्री  वयालार  रवि  के  कथन  के
 बारे

 में

 कछ  भी  नहीं  waar  है  ।  आप  अंदा  को  कायंवाहो  वृत्तान्त  से  निकाल  सकते  हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  कुछ  भो  कार्यवाही  से  नहीं  निकाल  रहा  हूं  ।
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 Re.  Alleged  uneconomic  Agrahayana  5,  1896  (Saka)

 price  of  Raw  Jute

 श्री समर  गुह  श्री  रहीं  ने  ज०  fto  के  ata  लिखा  ।  येह  एक  आक्षेप  z  q  श्री

 बन्सी लाल  के  सार्वजनिक  वक्तव्य  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  ,  .  ,  *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जांच  |

 सभा  पटल  पर  रखें  गय पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 केन्द्रीय  सरकार  दारा  1974  में  जारी  किये  गये  आजार  करणों  st  विवरण

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी :  में  केन्द्रीय  सरकार  दवारा

 1974  में  ard  किये  गय  बा  जार  ऋणों के  परिणाम  दर्शाने

 र

 वालों एक
 विवेरण  तथा  अंग्रे जी

 संस्करण  '  सभा-पटल  पर  रखता  हुं  ।  में  रखा  देखिए  स०  एल०  टी ०  8570/74]

 बहेतर  कैमिकल्स  एन्ड  इन्डस्ट्र्यिल  कार्पोरेशन
 लि०  सिस्ट्रोनिक्स  लि०  अहमदाबाद  और

 सर
 टेलीकाम  (Ato)  लि०  बम्बई  के  बार  में  प्रतिवेदन  और  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेश

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  म  उप  मंत्री
 बेसब्री  :

 में  एकाधिकार

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  को  धारों  62  के  अन्तर्गत  एकाधिकार  तथा  अवरीधक

 व्यापारिक व्यवहार  अयोग  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  को  एक-एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता  हूँ
 :

 मधुर  केमिकल्स  एण्ड  इंडस्ट्रियल  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  मामले  में  उपर्युक्त  अधिनियम

 को  घारा 21  (3)  के  अन्तर्गत  प्रतिवेदन  तथा  उस  पर केन्द्रीय  सरकार  का  दिनांक

 27
 सितम्बर

 1971  को  आदेश  |

 सिसट्रोनिक्स  सन्स  प्राइवेट  लिमिटेड  का  एक  प्रभाग  )
 अहमदाबाद  के  मामलें

 में  उपर्युक्त  अधिनियम  को  घौरा  21(3)  कै  अन्तर्गत  प्रतिवेदन  तथा  उस  पर

 केन्द्रीय  सरकार  का  दिनांक  20  1973  का  आदेश  |

 मेसी
 टलो

 राड
 प्राइवेट  बम्बई के  मामले में  उपर्युक्त  अधिनियम  को  धारा

 21(3)  के  अंतगर्त  प्रतिवेदन
 तथा  उस

 पर  केन्द्रीय  सरकार  की  दिनों  21

 1974  का  आदेश  ।  में  रखे  देखिए  स०  एल०  दी  8571/74]

 ———  ee

 कच्चे  पटसन  कें  कथित  अलाभकारी  मृत्य  के  बारें में
 RE  ALLEGED  UN-ECONOMIC  PRICE  OF  RAW  JUTE

 श्री  ज्योति मंथ  बस  पश्चिम  बंगाल  ,  उत्तर

 आन्ध्र  उड़ीसा  और  त्रिपुरा  के  जुट  उत्पादकों  को  लागत  मूल्य  से  भी  कम  मूल्य  पर  अपरिष्कृत

 जूट  बेचने  के  लिये  मजबूत  होना  पड़  रहा  भारतीय  पटसन  निगम
 जूट

 faa  मालिकों  और

 बड़े  जूट  व्यापारियों  की  मदद  कर  रहा
 हैं

 और
 जूट  को  क्षेत्र  में

 ग्राम्य  अथ-व्यवस्था को  नष्ट  कर

 रहा है  ।  खाद्यान्न  को  कीमत  एक  ओर  काफी  ऊँची  है  और  दुसरी  ओर  जूट  की  कीमतें  लागत-मूल्य

 से  भी  कम  हैं  ।  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  जूट  कीमत  कम  से  कम  250

 क्विंटल  हो  और  पटसन  निगम  को  पर्याप्त  मात्रा  में  जूट  को  खरीद  करना  चाहिये  ।
 िक» क क ननण्ायतए।तएल्‍एल्‍एएयल्‍एएएल्‍एल्‍एएएएएएएएएल्‍एल्‍एल्‍एएल्‍एएएडएएएएलटएएल्‍एएएल्‍ल्‍एकशाइएइओएएएएएएएएएएल्‍एएल्‍एएकटवटएकक एएए आवट आह फक अली

 *
 *कार्यवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |

 **  Not  recorded
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 सभा  का  कांयं

 गए

 पिछले  वर्ष  जूट  उत्पादकों  को  बड़ो  कठिनाई  का
 सामना

 करना  पड़ा  क्योंकि  उन्हें  मदि कल चक
 से  40  या  42  रु०  प्रति  मन  के  हिसाब से  हो  कोमत  प्राप्त  हुई

 थो  ।  अबे  80  या  85  रु०

 प्रति  मन  की  कीमत  से  भो  कोई  नहं a
 थीं  क्योंकि

 हैसियत
 और  alan  के  लिये  विदेशों

 से  ऊँची
 कीमत  पर  क्रयादेश  प्राप्त  हुए  हं  ।

 इस  समयਂ  पश्चिम  बंगाल  के  जूट  उत्पादक  कृत्रिम  मांग  को  कमी  का  सामना  कर  रहे

 जूट  मिल  मालिकों  दवारा  पदा  की  गई  है  ।  कुछ  जिलों  में  अपरिष्कृत  जूट  को  कीमतें

 बहुत  हो  salar  गिर  गई  हैं  ।  परिचित  जूट  संगठन  ने  करोड़ों  रु०  मूल्य  का  जूट
 खरोद  लिया  परन्तु  वह  गोदामों  में  पड़ा  हुआ  सड़  रहा  क्योंकि  भारतीय  जूट  निगम  उसे  खरोदने

 के  लिय  तयार  नहीं  है

 मेने  पहले  भी  वाणिज्य  मंत्री  से  उत्तर  देनें  के  लिये  अनुरोध  किया  क्योंकि  वह  लाखों  जूट
 उत्पादकों  का  मामला  अगर  उनको  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  तो  जट  के  क्षेत्र धान  और  गेहूं  के

 खेतों  में  बदल  भागेंगे  और  जूट  कारखानों  के  समक्ष  संकट  उपस्थित  हो  आयगा  ।  सरकार  उस  विदेशी

 मुद्रा  की  आयਂ  प्राप्त  करने  से  वंचित  हो  जो  जूट  उत्पादक  व्यक्ति  देश को  प्रति  ः  देते
 में  आपसे  ade  करूंगा  कि  आप  इस  बारे  में  अपना  अभिमत  व्यक्त

 करें  कि  यह  सरकार  चुपचाप
 क्यों  ar  हुई  क्योंकि  करोड़पति  और  पूंजीपतियों  को  करोड़ों  रु०  को  अदालतों  करना

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  और  बोलने  को  अनुमति  नहीं  दे  सहा
 हँ

 ।

 का

 सभा का  कार्य

 BUSINESS
 OF  THE  HOUSE

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  च्े०  :  चाल  सप्ताह  के  शेष

 के  दौरान  में  इस  सदन  में  सरकारो
 कार्यों

 को  घोषणा  करता  go

 (1)  आज  कीं  कार्य  सूची  सें  शेष  सरकारी  कार्य  की  किसी  भी
 मद  पर

 विचार  करना  ।

 (2)  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  1974  का  निरनुमोदन  करने  संबंधी
 संकल्प  पर  चर्चा  और  विदेशी

 मुद्रा  संरक्षण
 और  तस्करों

 गतिविधि  निवारण  1974
 पर  विचार  और  उसे  पारित  किया  जाना  ॥

 (3)  संसद  1973  पर  विचार  और  उसे  प्रेरित  किया

 जोखिम  बस  :  जूट  उत्पादकों  के  बारे  में  सरकार  को  और  से
 पकक्‍तब्प  आना  चाहिये

 जेब  सरकार  पीठासीन  व्यक्ति  के  आदेशों  को  अवहेलना  करती  तो  आप  हमसे  आदेश-पालन  को
 किस  प्रकार  अपेक्षा  कर  सकते  हैं  ?

 Shri  Ramaviar  Shastri  (Patna):  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Home  Minister
 through  you  to  the  fact  that  40  employees  of  the  Census  Department  in  Bihar  have  alrea-
 dy  been  retrenched  and  65  employees  are  likely  to  be  retrenched.  There  is  very  much  dis-
 contentment  among  the  employees  there.  Tne  Home  Minister  s  hould  make  a  statement
 over  this  matter  and  direct  the  Bihar  Government  not  to  ret  rench  them.

 aft  के०  रघु राम या  :  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  विधेयक  पर  चर्चा के  बाद  आन्तरिक

 सुरक्षा  अनुरक्षण  1974  निरनुमोदन  करने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा  को
 |  इसके  बाद  विदेशों  मुद्रा  और  तस्करी  गतिविधि  निवारण  1974  पर

 विचार  और  उसे  पारित  करने  के  योग्य  बाद  अनुपूरक  माँगों  पर  चर्चा  होगो  |
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 Business  of  the  House  November  26,  1974

 श्री  एस  एम०
 बताएं

 (BATT):
 सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  का

 भुगतान न  करने  का  प्रशन में  लगभग  रोजाना  ही  उठा  रहा  हूं
 ।  1  1974,  1

 1974,
 1  1974  और  1  1974  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 महंगाई
 भत्ते

 की  चार
 किस्तें  देय  हो  गई  हैं

 ।  सरकार  ने  वतन
 आयोग _

 को  सिफारिशों  स्वीकार
 कर  लो  और

 उसके  अनुसार  महंगाई
 भत्ते  का

 भुगतान
 किया  जाना  है  ।  में  इस  प्रदान  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  और

 स्थगन  प्रस्ताव  पडा  करने  के
 लिए  तयार  हूं  ।  28  कमंचारो  इस  प्रश्न  पर  क्षुब्ध  है  |

 सरकार  को  इस  बार  में  fang  करना  चाहिये  ।  अगर  सरकार  ने  फार्मूले  को  i] wT  द

 aTSo
 Ao  औरमोसा का  प्रयोग  करने  के  बावजूद  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारो  दुबारा  हड़ताल
 ।

 प्रो०  मिथि  दंडवत  में  संसदीय  काय  मंत्रो  और  fact  मंत्रो  का  ध्यान  बेक

 आफ  बड़ौदा  को  इस  गम्भीर  घटना  को  ओर  दिलाना  चाहता  हुं  ।  बंक  आफ  बड़ौदा  के

 अध्यक्ष  J)  वो०  Slo  थककर  ने  अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  करके  बम्बई  स्थित  एसो  पाँच

 लियों  a  44  लाख  रु०  को  राशि  का  ऋण  दिया  जिनमें  उनको  लड़कों  और  दामाद
 साझेदार

 या  निदेशक है  ।  उक्त  कम्पनियों  को  हस्तियां
 बहुत  हो  कम  मूल्य  को  हूँ  ।  में  वित्त

 मंत्रो
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उक्त  ऋणों  के  लिये  निदेशक  बोड़ें

 से  मंजूरी  लो
 गई

 थो  ।  बैक

 के  अध्यक्ष  ने
 इसका  पूर्वानुमान  लगाकर

 कि  कहीं  सदन  में  और  बाहर  इस  बारे
 में  प्रचार  न  इसਂ  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऑल  इण्डिया  बैंक  आफ  बड़ौदा  इम्प्लायीज  फेडरेशन  के  महा मन्त्रों  श्री

 गोपालन  को  सेवा  से  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  |  इस  सदन  के  दोनों
 पक्षों

 के  अनेक  '  सदस्यों

 ने  इस  मामलें
 को

 वित्त  मंत्री  के  समक्ष  रखा  है  और वह  इस  पर
 जाँच

 करने  के  लिये  भो  सहमत

 हो गए  ह  1  में  मंत्रो  महोदय  से  यह  अनुरोध  करना  चाहता थ्  कि  वह  बेक  के  अध्यक्ष  को  उनके  पद

 से  हटा दें  ॥

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  Almost  a  month  back,  a  compartment  of  Upper
 Tnaia  Express  burst  into  flames  near  Bharwari  station  while  moving  towards  Allahabad.
 According  (0  the  ofthe  people  there  100  persons  naa  |  351  their  lives  in  the  acci-

 dent,  whereas  according  to  the  offizial  figures,  59  persons  have  been  killed.  There  was  no

 chain-palling  system  in  the  train  and  for  this  very  reason,  the  Railway  Minister  should  have
 resigned.  There  should  be  an  open  discussion  over.  this  Railway  accident  this  week  or
 next  week.  The  Minister  for  Parliamentary  Affairs  should  make  a  statement  and  Railway

 Minister  be  dismissed.

 Secondly,  an  amount  of  Rs.  15  lakhs  has  been  spent  on  Congress  Camp  at  Narora

 from  Government  Exchequer.  .(Interruptions).  There  should  be  a  statement  over  this
 issue  as  well

 tt  वी०  के०  दासचौघरी
 :

 यह  परी  तरह  प्त  और  गलत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  किसी  पार्टी  की  कायंब्गही  के  सदन  में  उल्लेख  नहीं

 किया  जाना  चाहिए  ॥

 जे  नेताजी  जाँच  आयोग  को  रिपोर्ट  सभा  में  प्रस्तुत  को  गई श्री  समर  गुह  :
 तब  मने  यह  प्रश्न  उठाया  at  कि

 इस
 रिपोर्ट  पर  सदन  में  चर्चा

 aa  चाहिये  अध्यक्ष

 महोदय  भो  इसके  लिये  सहमत  हो  गए
 थे  और  नियम  184  के  अन्तत  सम्बद्ध  मन्त्रों

 को
 भो

 अनुमति  इसके  लिये  लेनो
 होतो  है  ।  मुझे  अब  तक  इसको  जानकारी  नहीं  दो

 गई  है  ।  मुझे  आदा

 है  fe  सरकार  बहुतसे  लिये  सहमत  हो  जायगी  |

 आज
 चुनाव  आयुक्त  ने  मद्रास  में  यहं  वक्तव्य  दिया  है  कि  1975

 तक  लोकसभा
 के

 मध्यावधि  चुनाव  कराये  जाने  को  कोई  सम्भावना  नहीं  सरकार
 ने

 उन्हें  एसा  वक्तव्य

 देने  के  लिय  अनुमति  दो  थी  ?  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  से  वक्तव्य  देना  चाहिये  कि  परिसीमन

 काय  प्रा  होने  से  पहले  चुनाव  होंगे  या  नहीं  होंगे
 ।

 1  30



 सभा  का  काय 5  1896  (3% )

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोखो  :  बंगलादेश  परिचित  देशों  की  छः  फर्मों  को
 सुन्दरबन  के  दक्षिण  से  चटगांव  तक  30,000  वंग  मील  क  समुद्री  इलाके  में  तल  की  खोज  करने  कां

 21  वर्षीय  ठेका  दिया  है  ।  रहे  काफी  गम्भीर  मामला  है  ।  बंगाल  की  खाड़ी  में  उन्हें  तल  को

 खोज  तत्काल  बन्द  कर  दनो  चाहिये  ।  दिल्ल  स्थित  अ  फलादेश  के  राजदूत  को  बुलाकर  स्थिति
 स्पष्ट  करने  के  लिय  कहना  चाहिये  और  सरकार  को  स्वयं  तल  को  खोज  करना  चाहिये  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Last  week  we  had  met  the  Prime  Minister  to  appeal
 to  take  back  those  Railway  employees  whose  services  hada  been  terminated.  The  Prime
 Minister  had  assured  that  the  directions  have  been  issued  by  the  Government  and  those
 instructions  woulda  be  implemented.  The  Government  shoula  issue  new  dirzcti>ns  ana  the
 persons  against  whom  there  are  no  cnarges  of  violence  or  sabotage  shoula  be  taken  back
 immediately.  I  would  also  like  to  know  as  to  what  action  has  been  taken  by  the  Govern-
 ment  to  implement  the  recommendations  of  the  U.  G.  C.  regarding  University  teachers.

 According  to  the  Annual  Meeting  Report  of  Century  Eenca  industrial  concerns  of
 Birla  ana  Bangur  group—Shree  Synthetics  and  Century  Eenca  are  manufacturing  nylon
 filament  yarn.  The  Inaustries  Minister  had  assured  tne  House  last  year  that  voluntary
 price  control  system  would  be  enforced.  But  the  assurance  has  not  been  implemented
 so  far  ana  their  profits  are  going  up  by  two  times  and  tnree  times  inspite  of  reduced

 production.

 I  had  moved  a  motion  against  the  former  Petroleum  Minister,  but  it  has  not  been  dis-
 cussed  so  far  inspite  of  repeated  assurances  of  the  Minister  for  Parliamentary  Affairs
 of  deliberate  price  gap  of  nearly  Rs.  18,000  per  ton  in  the  price  of  DMT—imported  and

 indigenous  nad  been  allowed  by  the  Government  in  tne  interests  of  the  monopoly  users
 of  DMT.  Higher  price  had  been  paid  to  Saudi  Arabia  as  compared  to  the  Iraqi  crude

 invotving  a  quid  proquo.  Pariiamentary  Committee  should  be  set  up  to  enquire  into
 all  such  charges  against  the  former  Minister.  Shri  D.  K.  Barooah  had  received  25  mil.
 lions  of  rupees  only  in  tne  case  of  Naphtha.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  :  He  should  prove  the  charge,  otherwise  he  should
 withdraw  his  words.

 ‘Shri  Madhu  Limaye  :  I  had  already  given  the  notice.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  There  were  619  mica  mines  in  1969,  which  were  reduced
 to  436  in  1972  and  in  1973  there  were  only  381  mica  mines.  The  Government  s

 hould
 make

 a
 statement

 about  mica  export  and  the  closed  mica  mines.

 Shri  Hukumchand  Kachwai  (Morena)  :  The  Minister  have  assured  the  House  on  many
 occasions  that  the  Report  of  Commissioner  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 wouid  be  discussed,  but  it  has  not  been  discussed  so  far  for  many  years.  shoulaalso  like
 to  know  as  to  how  long  would  it  take  to  bring  forward  Sch2duled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  Amendment  Bill  and  Bill  on  Defections.

 Sev:ral  employees  have  not  been  taken  back  in  Ratlam  division.  There  should  be  a

 categorical  statement  over  this.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  पिछले  8  महिनों  से  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  है  ।  मैने  पिछले  सत्र  में  भी  निवेदन  किया  था  कि  यदि  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लाग है
 तो उस  राज्य  के  महत्वपूर्ण  विषयों  को  उठाने  के  लिए  उस  विशेष  राज्य  के  संसद  सदस्यों  को

 सद  में  उन  मामलों  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाए  या  अन्य  कोई  उपाय  किया  जाए  जिससे  वहाँ  के

 लोगों  की  समस्याओं  पर  चर्चा  की  जा  सरकार  का  ध्यान  उनकी  ओर  आक्षित  किया  जा  सके  |

 पिछले  कुछ  महीनों  से  मेरे  राज्य  की  महत्वपूर्ण  समस्याओं  की  ओर  देश  का  ध्यान  नहों  दिलाया

 जा  रहा  ।  गुजरात  की  एक  संसदीय  समिति
 है  पिछले  महीनों  के  दौरान  इसकी  केवल  तीन
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 Business  of  the  House  Agrahayann  5,  1896  (Saka)

 न

 [att  पी०  जी०

 बैठकें  हुई  हूँ  इने
 दोनों  बैठकों  के  मूझे  ऐसे  सैकड़ों  मामलो  को  उठाने  के  लिये  कहा  गया

 जिनसे

 मेरे  राज्य  के  लोगों  का  जीवन  प्रभावित  है  किन्तु  वास्तव  में  इनमें
 किसी  विषय  पर  चर्चा

 ही ंढी  सकी ।  दोनों  अंको  में यही  कहा  गया
 कि  इन  मामलों  पर  अगले  बैठक  में  विचार  होगा

 ac  जब  करो  भो  हम  संसद्‌  में  प्रश्न  करते हैं  तो  से  टालने  वाला  उत्तर  दे  दिया  जाता

 या
 कहा

 जाता  हैं  कि  वक्तव्य  सभा  qu  पर  रख  दिया  जाता  है  या  केवल  दिये
 जाते  यही  उचित  रूप  से  कभी  पूर  नहीं  किए  जातें

 थर्टी मुंह  जानना  चाहता  हूं  ऐसी  अवस्था  में  सदस्यों  के  साथ  में  क्या  उपाय  रह  जाता  है  ।

 आप
 सांसदों

 समितियों
 में  उनकी  समस्याओं  की  चर्चा  नहीं  कर  सकत न  उन  पर  प्रत  उठा  सकतें

 हूँ  कपा  इसका  अर्थ  ag  हुआ  कि
 ae

 राज्य  जहाँ  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  वहाँ  के  लोगोंको

 न्याय  से  वंचित  रख  जाए  ।  ora
 2

 उनकी  शिकायतों  को  संसद  के  माध्यम  से  दूर  करने  का  अवसर

 a  Teay  जॉय  |

 मेरा  एक  सुझाव  है
 ।  एसा  राज्य  जहाँ  राष्ट्रपति  शासन  लागू  है  उसे  राज्य  विशेष

 की  समस्याओं  पर  चर्चा  लोक  सभा  तथा  शल्य  सभा  कै सल्ल ों  के  दौरान  ax  पखवाड़े  में  दो  घंट

 का  समय  दियां  जाए  ।
 इस

 उस  राज्य  के  लोगों  की  शिकायतों  कोਂ  सुना  भी  जाएगा  और

 नका  निवारण  भी  हो  सकेगा  |  यह  स्थिति  आज  गुजरात  में  है  कल  किसी  और  में  भी

 हो  सकता  है  ॥

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  कपड़ों  मिलों  के  तीसरी  पारी  समागत  करने  से  7000 के  लगभग

 कर्मचारी  पिछले  sal  से  बेरोज़गार  हो  गए  हैं  और  लगता  है  कि  कुछ  मिलों  में  दूसरी  पारी

 भी  समाप्त  कर  दी  सदन  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  '  विधेयक  पर  चर्चा  कर

 रही है  ।  मेँ  केवल  संकटग्रस्त  मिलों  की  बात  नहीं  रहो  .।  नियमित  मिलों  a.  अपनी
 wad पारी  समाप्त  कर  दी  है  ।  इसलिये  यहं  अत्यंत

 गम्भीर  मामला  है  ।  आशा  हैं  इस  पर  चर्चा
 के

 लिये  कुछ  समय  दिय  जायगा  |

 गुजरात  के  विद्यार्थियों
 तथा  हाई  कालेजों  और

 विश्वविद्यालयों
 के  प्राध्य/पकों  a  संबद्ध

 कुछ  समस्याओं  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरदार  पटेल  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  के

 प्रोफेसर  इसलिए  क्षुब्ध  ह  बो  उनके  निधि  और  उपदान  संबंधी  को  क्रियान्वयन

 ai  feat  जा
 रहा

 ।  विद्यार्थी  हड़ताल  रहे  हूँ हूँ
 उनकी  को  दूर  किय  जा

 रहा  और  BA  यहाँ  केवल  घोटालों  पर  चर्चा  करते  रहत  हैं  और  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  ध्यान  नहीं  देते  ।

 सरकार  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  को  संभा  पटल  पर  न  रखकर  मामल  की  लटका  रोही  है  ।

 गुजरात  के  लोगों  को  अतिरिकत  राशन  देंगें  के  बजाय  उन्हें
 चीनी  के  कोटे  में  100  ग्राम  कटौती

 करने  लिये  कहा
 ।  राष्ट्रपति  के  शासन  में  उन्हें  ae  उपहार  दिया  जा  रहा  है  ।  में  आशा

 करता  हुं  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  इस  पहलु  की  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 Shri  5.0  Yadav  (Katihar) :  Bnagalpur is  a  big  city  of  Binar  on  Eastern  Railway.
 The  trains  of  Eastern  Railway  come  upto  Bararighat.  Jt  nas  appeared.  in  the  papers  that

 with  tne  courtesy  of  Minister  of  Railways  these  trains  are  being  stopped  from  next  month

 onward.  The  steamer  services  in  Bhagalpur  are  also  Soing  to  be  stopped.  Therefore,
 I  request  the  hon.  Minister  of  Railways  that  tne  trains.  running.  between

 Bbagelpur
 to

 Bararighat
 and  from  Sahibpurghat  to

 Monghyrghat  should  not  be  stopped.

 A  bridge
 is  being  constructed  on  the  Ganga’  in  Patna.  The  Minister  of  Railways

 is  stopping  steamer  services,  over  ther¢  in.  collusion  with  Bacha  Sing  &-Company  by

 taking  lakhs
 of  ruppes  illegally.

 It  should  not  be
 done.

 Katihar  is.  a  big  centre  of  During  last  strike  many  employees  were  thrown

 out  of  job  and  27  among  them  still
 have

 not  been  reinstated.  I  wish  these  employees  should

 ‘be  reinstated.
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 26  1974  संविधान  (32  वा  संशोधन )
 विधेयक

 fd श्री  बसंत  साठे  )  कपास  मूल्यो ंके
 संबंध

 में  कहा
 गया  था

 क
 इस  मामलों  पर

 कार्थेबं्रणा  समिति  विचार  करेगी  और  नियम  193  के  अन्तर्गत  मैंने  कई  सदस्यों  |  हस्ताक्षर  करा

 कर  एक  नोटिस  भी  दिया  थ  ।  मुझे  यह  आश्व:सन  दिया  way  था  कि  कायें  समिति  इस  पर

 विचार  करेंगी  पर  फिर  भी
 न

 जाने  इंस  महत्वपूर्ण
 विषय  को  इस  सप्ताह  की

 कार्य  में  क्यों  नहीं

 शामिल  किया  गया  |  Wei  <itz,  आंध्र  1 ASS ereanry,  मंसूर  अन्य  कपास  उगाने

 वाले  ज्यों  को

 रिवेंज

 बक  ana  ऋण
 रे

 प्रतिबन्ध  लगाने  की  नीति  णी  पर्ण  ager

 a  द
 te

 क्या  सरकार  मुद्रा cla  रोकने  के  उपायों  के  नम  पर  खेतिहरों

 कां  स्वय  इस विनाश  करना  चाहती  है  ।  आखिर  इस  संब्रंघ  में  उसकी
 नीति

 कया  at

 संबंध  मैंने  निश्चित  अश्वासन  चाहता  क्या  इस  मामल  पर  6  बजे  के  बाद  भीਂ

 चर्चा  को  जाएगा
 ?

 इस
 देग  में  दूध  नों  को  स्थिति व  दाहक  निकट  है  क्योंकि  पानी  की  दरें  विभिन्न  राज्यों  में  fara  भिन्न

 हैं  ।  से:लिकर  30  रुपए  तक
 पानी  की  दरों  के  संबंध  में  क्यां  हम  सारे  देश  में  एक  समाने

 युक्तिसंगत  होती  aa  सकते  |

 में  सदन  का  ध्यान  कोलोन  शोधनशाला
 ने  प्रबंधकों श्री  वकालत  रवि  :

 दूबारा  डम  एलाट  बन्द
 करने

 के  निर्णय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।
 वह

 सैकड़ों  कर्मचारियों

 को  नौकरों  से  बाहर  रहे ड  |  मे  उस  प्लॉट  की  एकमात्र  यूनियन  अध्यक्ष
 >

 वहां  के  37  स्थायी
 और  1.00  वैयक्तिक  कर्मचरियों  को  काम से  बाहर  निकाल  ने  धमको  दी  गई  ।  इस  समस्या
 का  केवल  RAAT cat  कीਂ

 बेरोजगारों
 से  ही  संबंध  नहीं  बल्कि  एक  और  पहलू  भी  है  ।  कोलतार

 का  प्रयोग  सड़के  ana  am  लिये  किया  जाता  है  और  अब  केरल  सरकार  को  सडक  निर्माण

 कार्यक्रमों  के  लिये  कोलतार  प्राप्त  करने  के  लिये  अन्य  शो धुन शालाओं  पर  fade  करना  होगा  nat

 मेष  सरकार  से  अनुरोध हँ  कि  वह  इस  संबंध  में  अपनी  र  की
 पुन

 समीक्षा  करे

 एक  अन्य  मामला  जिसके
 बारे  में

 सदन  में  पहले  भी  बता
 [  चुका  हूं  वह  हैं  300  भूख  से  तड़पते  परिवारों

 का य  श्री  प्रसिद्ध  वैज्ञानिक  cai रा  महंगाई
 भत्ते  के  संबंध  में  लिये  गए  निर्णय  के

 स्वरूप  यह  300  परिवार  भूख  से  तड़प  रहे  हैं  ।  में  चाहता  हूँ  मंत्रो  महोदय  इन  दोनों  मामलों  की  जां

 कर े॥

 माननीय  सदस्यों  ने  कई आवास
 और

 संसदीय  कार्य  मंत्री  (at  के०
 :

 महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  हैँ  पर  इनके  लिए  हमें  समय  निकालना  होगा  ।  इस  कार्य  हेतु  मैँ  आपकी

 सहायता  चाहता  हुं  किन्तु  मैं  निश्चय  ही  इन  सुझावों  को  संबंध  मंत्रियों  तक
 पहुंचा  दूंगा

 SS  साया

 संविधान  (  32  वाँ  विधेयक

 CONSTITUTION  (THIRTY  -  SEC  OND  AMENDMENT)  BILL

 संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की  नियुक्ति

 थी  दरबारा  सिंह :  म  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 सकी
 यह

 सभा  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयत
 समिति  में  सबंधी  चन्द्रजीत  बी  ०  qyo  मौर्य  और  शंकर  दयाल  चापा XI  के  त्यागपत्नों  के  कारणਂ

 संत NUAG
 pr ATR रिक्त  हुए  स्थानों  पर  सवाल  नरसिंह  ना सयण  सिंह  और  प्रियरंजन  दास

 मुंशी  को  नियुक्त  करती  है  4.0  \

 133
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 lisation)  Ordinance/Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 यह  सभा  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधोਂ  संयुक्त
 समिति  में  सर्वश्री  चन्द्रजीत  बी ०  पो०  मौर्य  और  शंकरदयाल  शर्मा  के  त्यागपत्रों  के  कारण

 क्ति  हुए  स्थानों  पर  सवालो  नरसिंह  ना सयण  संत  बक्श  सिंह  और  प्रियरंजन  दास

 मुंशी  को  नियुक्त  करती  है  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 (The  Motion  was  adopted)

 कपड़ा  उपक्रम
 )

 अध्यादेश
 के  निरनुमोदन  कें  बारें  में  सांविधिक

 संकल्प  तथा  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  DISAPPROVAL  OF  SICK  TEXTILES  UNDER-
 TAKINGS  (NATIONALISATION)  ORDINANCE  AND  SICK  TEXTILES  UNDER-

 TAKINGS  (NATIONALISATION)  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  हम  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम
 अध्यादेश  1974  निरनुमोदन

 संबंधी  संकल्प  तथा  इसको  प्रतिस्थापित  करने  वाले  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  रखेंगे  ।

 श्रीमती  रोजा देशपांडे  थके  सरकार  ने  उन  संकटग्रस्त  मिलों  को  अपने  हाथ
 में  लिया  जिन्हें  कि  हानि  का  सामाना  करना  पड़  रहा  था  ।  और  ऐसा  उन्होंने  मालिकों  की

 सहायता  हेतु  कया  और  बादे  में  उनकी  इच्छा  मिल  मालिकों  को  मिलें
 वापिस

 करना  था  किन्तु  जब

 बाद  में  सरकार  ने  मिलें  वापिस  करनी  चाहीं  तो  कर्मचारियों  ने  आन्दोलन  छाड  और  कहा  कि

 मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाए  यह  खुशो  कीਂ  बात  है  सरकार  ने  उनका

 राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  ।  विधेयक  को  करने  के  समय  सरकार  को  यहि  बात

 ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  यह उद्योग  100
 वर्ष

 से  अधिक  पुराना  है  और  इन
 उद्योगपतियों

 ने  बड़ा  लाभ  कमाया  हैं  इस  बिल  का  प्रारूप  तयार  करने  में  हमें  थोड़ा  सावधानी  से  काम  चाहिये

 था  |  इन  लोगों  को  कभी  हानि  नहीं  उठानी  पड़ी  ।  इंदौर  ग्रूप  मिल्स  ने  95  लाख  रुपए  की

 जालसाजी  की  यह  मिल
 मालिक  कामना  रियों  की  भविष्य  निधि  अवकाश  मजदूरी  और  अर्जित  मजदूरी

 सब  डकार  गए  |  सरकार  ने  उ उग्र erg
 मुआवजा  देने  का  उपबंध  किया  है  ।  सरकार  ने  हमें  एक  बड़ीਂ

 सूची  दो  है  जिसके  आधार  पर  मिल  मालिकों  को  मुआवजा  दिया  arent  किन्तु  कर्मचारियों  के  संबंध  में

 ऐसी  सहानुभूति  नहीं  दिखई  गई  ।  सरकार  इतनी  fare  भी  नहीं  बनी  कि  बताती  कर्मचारियों

 की  भविष्य  अवकाश  मजूरी  और  मजूरी  के  रूप  में  कितनी  राशि  देय  है  ?

 आपने  यह  हिसाब  नहीं  लगाया  है  कि  मिल  मालिकों  ने  मजदूरों  की  बकाया  राशि  अदा  करनी

 हैं  ।  आप
 ब

 के  बाद  की  राशि  तो  देना  चाहते  हैं  परन्तु  अधिग्रहण
 से  पहले  बकाया

 राशि  कौन  देगा ?  मिल  मालिक  मज़दूरों  की  भविष्य  निधि  खा  गये  हैं
 और  आप

 कहते  हैं  कि
 आप  इसके  जिम्मेदार  नहीं  हूँ  अधिग्रहण  के  समय  मज़दूरों  ने  अपनी  भविष्य  निधि  की  राशि

 आम  मिल  चलाने  के  लिय  दो  थी  ।  अब  आप  उसके  बारे  में  क्या  कर  रहे

 ये  ऋण आप  का  तक  है  कि  यह  धनराशि
 राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  से  प्राप्त  जमानती  ऋण  हैं  ।

 faa
 मालिकों

 ने
 उस  समय  लिये  थे  जब  कि  बैंको  का

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  हुआ  था  |  वस्तुत

 ये  गैर  सरकारी  बैक  भी  मिल  मालिकों  के  साथ  मिले  हुए  हैं  ।  ये  ऋण  जमानती ऋण  नहीं  है  ।

 मजदूरों  की  बकाया  राशि  की  को  प्राथमिकता  दी
 जानी  चाहिये  ।  यदि  सरकार  मजदूरों

 की  यह  मांग  नहीं  स्वीकार  करेगी  तो  देश  भर  में  हड़तालें  होंगी  तथा  केवल  कपड़ा  मिलों  के

 मजदूर  ही  हड़ताल  नहीं  करने  बल्कि  अन्य  उद्योगों  के  मजदूर  भी  उनका  समर्थन  करेंगे  ।
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 ह  —

 सरकार ने  103  कपड़ा  मिलों  को
 अपने

 अधिकार
 में

 लिया
 है

 ।  सरकार  के  पास  उनमें  उत्पादन

 की
 क्या

 योजना  है  ।
 मिल  मालिकों  ने  सरकार  को

 ठगा  है  ।  श्री  मधु  लिमये  ने  इसे
 संदर्भ  में

 आप  के  आइए  के  बावजूद  गेर-सरकारी  कपड़ा  मिलों  ने  स्टैण्डर्ड
 क्लाथ

 नहीं आंकड़े  पेश  किये  हैं  ।

 बनाया  तथा  हंसते  हुए  अदा  दिया  क्योंकि  जुर्माने  देने  के  बावजूद  भी  वे  लाभ  में

 रहें  ।  उन्हे  चाहिए  था
 वे  देश  के  करोड़ों  निर्धन  व्यक्तियों  तथा  किस् पर् नों  के  लिये  इस  कपड़े

 का  निर्माण  करते  ।  q  आपको  विश्वास  दिलाती
 हु

 कि  मज़दूर  वग  हमेशा  सरकार  के  साथ

 सहयोग  करने  तथा  उसकी  सहायता  करने  को  तत्पर  हूँ  परन्तु  इस  विधेयक  दुबारा  उनको
 उनको

 अजित  मजूरी से
 वंचित  करके  आप  उनसे

 कुछ  नहीं
 प्राप्त  कर

 सकते
 |

 हजारों
 गज  कपड़ा  रोज  तयार

 करने  मज़दूर  स्वयं
 चोथड़ों

 में  रहते  हैं  ।  वे  अपने  ही  बनायें  कपड़े  को  खरीदने  की  ताकत  नहीं

 रखत े।  आपको  कपड़े  मूल्यों  में  कमी  मानो  ही  होगी  ॥

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  भ्रष्टाचार  का  बड़ा
 शोर  है  आप  इसके

 कार्यकरण
 को  जांच  करे  ।

 गे  र-सरकारी  कपड़ा  मिल
 झूठ-मूठ

 के  घाटे  दिखा  रहे  हैं  ।  उन्होंने  अपनी  पूजी  दूसर  उद्योगों
 में  लगाना

 आरंभ कर  दिया  है  जहां उन्हें  400  से  600  प्रतिशत  का  मुनाफा  होता rz  उदाहरणार्थ  कानपुर  की

 लक्ष्मी  रतन  कृत
 मिल

 घाटा
 दिखाये

 जा  रही  है  और  मिल  मालिक  अब
 चाहता  है  कि  उसका

 अधिग्रहण  ले  ।  मं  चाहती  कि  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करे  ।  इसी  प्रकार  बुलढाना
 की  मिल  अनेक  वर्षों  से  बन्द  है  और  उस  मामले  को  भी  कोई  जांच  नहीं  कर रहा  है  ।  सरकार  इसे

 भी  अपने  अधिका  में  क्यों  नहीं  लेती  ।  फिर  सरकार  सरकार  दवारा  संचालित
 मिलों  के  कार्यकरण

 की  जांच  करे  तथा  यदि  मजदूर  प्रबंधकों  की  चोरी
 आदि  का

 भंडा  फोड़  करते  हैँ  तो  आप  मजदूरों  को  ही
 दण्ड  देने  की  बजाय  प्रबंधकों  को  दंड  क्यों  न  हीं  देते  ?

 यह
 मामला

 यूनाइटिड
 इंडिया  मिल्स  में

 आप  इन  के
 हुआ  है  ।  इसी  प्रकार राजधानी  के  अयोध्या  मिल्स  का  कार्यकरण  भी  ऐसा  ही  है  ।

 कार्यकरण  की  जांच  करें  |

 अन्तिम
 प्रश्न

 यह  कि  सरकार  ने  इन  103  मिलों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  के

 बाद  fea  नियमों के  प्रशासन  ara  रखा
 है

 ?  मज़दूर  यदि  प्रबन्धकों  की  चोरी  की  fens  को

 मे  प्रबन्ध  में  मजदूरों  को  इस  प्रकार  के  स्थान
 देने

 तो  आप  मज़दूरों  को  ही  दण्डित  कर  देते  हैं  ।

 के  पक्ष  में  नहों हूं  ।
 मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  मिलों

 ऑद्योगिक
 विवाद

 अधिनियम  लागू

 हो ।  म॑जदूरों  की  मजूरो  की
 अदायगी

 को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाये
 ।

 दि  ऐसा  नहीं  होता

 है  तो  सरकार  को  यहां  विपक्ष  से  तथा  मिल  मजदूरों  से  सहयोग  तथा  सेन  नहीं  मिल  सकेगा  ॥

 बल्कि  सारे  देश  में  इस  विषय  पर  सरकार  का  विरोध
 होगा

 ।

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  ;  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  first  of  all  I  would  object  to  the
 Hindi  equivalent  ‘‘Rugna  Kapda  How  can  a  mill  be  ill  ?  It  is  not  a  living
 being  So  as  to  the  Subject  to  any  disease.  Instead  it  should  05  (८1160 82110  Kapda

 The  Nationalisation  of  the  mills  has  been  welcomed  by  almost  all  here ;  but  I  am-
 constrained  to  ada  that  generally  the  purpose  of  nationalisation  is  not  achievea  because
 of  bureaucracy.  That  is  why  I  warn  the  Government  to  save  these  units  from  the  cluches
 of  bureaucracy.  Only  then  they  can  achieve  their  goal  of  Socialism  and  only  thereafter
 can  the  workers  progress  and  prosper

 It  has  been  seen  that  prices  increase  soon  after  the  nationalisation  Coal  mines  take
 over  is  an  example in  this  behalf.But  since  the  mOnopoly in  cloth  prOductiOn is  not  in  Go-
 vernment’s  hands—private  mills  also  produce  cloths.  The  increage  in  cloth  prices  benefit
 the  capitalists.  The  Government  should  therefore  control  the  prices  of  their  pro-
 duction  as  well  as  that  of  the  private  mills.

 Much  hopes  were  attached  to  the  National  Textile  Corporation  particularly  when
 Shri  K.  P.  Tripathi  was  appointed  its  Chairman.  But  only  after  4  months  Shri

 Tripe
 thi

 resigned  because  of  the  prevailing  bureaucracy  there.  I  would  therefore  urge  upon  the  hon.
 Minister  to  look  into  this  aspect.
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 (Shri  Shankar  Dayal  Singh]
 It  is  true  that  the  workers  interests  woula  have  to  be  safeguarded  in  nationalised  mil!

 So  as  to  place  an  ideal  before  the
 without  any  delay.

 private  units.  The  workers  shoula  be  paia  their
 arreal

 Then  there  shoula  be  a  uniformity  in  the  wages  throughout  the  country.  Secondly
 at  least  in  these  103  taken-over  mills,  the  production  should  be  as  such  as  to  reach  the  nner
 workers  also.  Let  there  be  a  few  varieties  insteaa  of  hundreds  of  varieties.  Let  1610
 be  maximum  production  of  coarse  cloth.

 We  are  exporting  very  much  cloth  these  days.  I  suggest  you  to  earmark  25  per  cent
 mills  to  export  their  produce  and  inspire  others  also  to  follow  the  same  pattern.  This
 would  result  in  the  availabitlity  of  cloth  to  the  poor  folk.

 The  agencies  of  the  taken  over  mills  should  be  given  to  our  educated  unemployed  people.
 As  you  have  done  in  the  case  of  gas  cylinder  agencies  and  the

 petrol
 pumps.  This  would

 help  in  solving  the  unemployment  problems  also.

 There  shoula  be  an  Advsiory  Committee  consiSting  of  a  expert,  a  representative
 of  the  management  and  also  one  form  workers  side  Elected  public  representatives
 viz.,  an  MLA  or  an  M.  P.  may  also  be  incluaed.  This  may  you  woula  be  able  to  exercise
 some  control  on  these  mill  otherwise  the  management  there  would  become  quite  fearless
 as  has  been  in  the  Jute  and  Cotton  Mills.  There  the  ola  workers  were  aismissed  whereas

 they  should  have  been  given  preference  after  nationalisation.

 Gaya  Cotton  and  Jute  Mills—the  biggeSt  millin  Bihar  was  taken  over  aS  a  result  of  our

 representation  to  the  Prime  Minister  and  the  then.  Foreign  Trace  Mini.ter  Shri  Mishra
 But  the  performance  of  that  mills  is  not  going  on  SatiSfactorily  There  its  ample  potential
 for  its  expansion  also  The  Government  shoulda  look  into  that

 As  regards  there  103  mills’  responsibilities  in  respect  of  any  losses  etc.  should  be  fixed
 onits  Managing  Directors,  Directors  or  Managers  It  has  been  seen  that  only  che  workers.
 are  penalised  in  case  there  happens  to  be  any  malfunctioning,  pilferage  or  any  other  1055  to
 the  Mills;  the  high-ups  r2main  unaffected.  So,  proper  checks  and  surprise  visits  should  alsa
 be  exercised  to  arrest  ana  malpractice  or  malfunctioning  in  the  mills

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsour) :  The  Government  have  not  yet  decided

 upon  a  aefinite  policy  in  respect  of  production  quality  and  che  distributor  of  cloth  and  that
 is  why  they  haa  to  take  over  these  sick  textile  mills  and  it  was  cone  in  such  a  hurried  manner

 The  purpose that  the  Supreme  Court  haa  to  pass  certain  strictness  against  the  Government.

 of  the  Government  in  taking  over  these  mills  was  to  improve  the  production  and  the

 quality  of  cloth  but  aespite  fifteen  long  years  of  the  take  over  or  certain  mills  the  Government
 could  make  no  improvement  whatsoever  to  cite  an  instance.  Rajasthan  Mewar  Textile
 Mills  was  taken  over  but  was  hanaea  over  back  to  the  owners.  What  was  that  ?  There
 must  be  some  secret  behind  that.  On  the  other  side  there  are  many  more  mills  which  are
 sick  and  whose  managements  have  not  paid  workers  dues,  but  no  action  has  been  taker

 against  them.  Certain  dishonest  mills  in  Madhya  Pradesh  either  did  not  proauce  the
 Janata  cloth  of  distributea in  less  measurei.e.  instead  of  20  metresroll  they  supplied  18.

 meters  roll.  Still  no  action  has  been  taken  against  them.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supply  (Sari  B.  P.  Maurya):
 I  want  to  assure  the  hon.  Member  that  any  sick  mill  whether  it  belongs  to  Birla,  Tatas  or

 any  small  or  big  man,  will  be  taken  over.

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  :  The  Government  should  have  a  aefinite  policy.  The
 On  the  other  hana  we  import  quite  a  big  quantity export  of  cloth  has  also  come  down.

 of  staple  cotton  and  thus  spend  a  tot  of  foreign  exchange.  Last  year,  foreign  exchange
 worth  Rs.  1200  or  1300  crores  was  spena  on  this  account  whereas  our  export  was  only
 worth  Rs.  700  crores.  Our  policy  shou:d  be  export-oriented  and  with

 purpose
 of  earning

 more
 and  more  foreign

 exchange.
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 विधेयक

 Then  this  Biil  does  not  clearly  inaicat  the  policy  about  the  payment  of P 'rovident

 Fund, 2H
 Gratuity

 etc.  of  the  woikers  of  the  Industry.

 Many  mills  which  have  now  been  taken  over  by  the  Government  have  paia  their  arrears.
 ha  na  Mill’s  arrears  amiount,to  Rs.  30  lakhs.  Who  will  pay  this  amount?  The  Government

 do  not  propose  to  pay  the  arrears  belonging  to  the  pre-take-over  periods,  Any  how  the
 workers  shoula  be  paia  their  dues.

 1994  You  have  formed  National  Textile  Corporation  and  yesterday  the  hon.  Minister  state
 that  state  Corporations  would  also  be  formea,  which  would  be  subsidiary  units  under  the

 governments  control.  But  press  reports  say  that  Gujarat  Government  have  pointed

 out  that  the  running  of  the  textile  mills  required  decentralisea  management,  familiarity
 with  local  conditions  and  procedures  that  facilitate  quick  decisions.

 The  purpose  of  the  Bill  is  to  produce  different  varieties  of  cloths  and  yarns  and  provide

 employment  continuously  to  the  large  numter  of  employees  in  these  mijls.  And
 that  is  why  you&  thought  it  necessary  to  nationalize  these  mills.  Thus  you  purpose
 to  provide  continuous  employment  to  the  workers.

 There  are  Some  millS  in  which  there  may  be  excess  labour.  If  you  will  retrench
 them  what  will  be  their  future  ?  I  want  an  asSurance  that  workers  will  not  be  retrenched
 and  that  the  interests  of  the  workers  will  be  protected.  You  issued  an  ordinance  on  21  St

 September  and  took  over  a  textile  mills  in  Tamil  Nadu  The  Supreme  Court  passed  strict-
 ures  on  the  way  in  which  the  possession  of  a  texttie  miils  in  Tamil  Naau  was  taken  over

 by  the  Government  What  was  the  urgency  This  coula  have  been  done  gradually

 Now  a  Bill  has  been  brought  to  replace  this  ordinance.  You  should  bring  a  compre-
 hensive  Bill  based  on  a  xea  policy.  The  issue  of  workers’  participation

 in  the  mana-

 gem2nt  has  been  under  discussion  for  a  very  long  time  and  no  provision  has  been  mace  for
 itin  the  present  Bill.  Handlooms  ana  powerlooms  are  not  being  given  yarn  in  adequate
 quantity.  May  know  whether  arrangments  have  been  made  to  ensure  adequate  supply
 of  yarn  to  them.  I  want  to  suggest  that  the  distribution  of  ccntrolled  cloth  should  be
 set  right  so  that  cheap  cloth  may  be  made  available  to  the  masses.  With  these  words
 I  disapprove  the  ordinance.

 श्री  बसन्त  साठ  उपाध्यक्ष  यही  एक
 महत्वपूर्ण

 विधायक  और  म

 सरकार  को  बधाई  देता  हूँ  कि  उसने
 देश  के  अधिकांश  कपड़ा  मिलों  के

 राष्ट्रीयकरण
 का  बड़ा  उठाया

 है  ।  किन्तु  यदि  हम  देश  में  कपड़ें  की  बिल्ड़रों  स्थिति  को  सुधारना च॑  हते  तो  हमें  पूरे  राष्ट्र
 के

 लिये  एक  कपड़ा  नीति  बनानी
 होगी  देश  में  संपूर्ण  कपड़ा  उद्योग  के  राष्ट्रय  रण

 का  वैसा  a

 कदम  सरकार  क्यों  नहीं  उठातों  जेसा  कि  उसने  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के
 बार  में  उठाया  है  ।

 श्री  नवल  किशोर  पीठासीन  हुए

 [  Suri  NAVAL  KisHor  SINHA  in  the  Chair

 4300 कपड़  के  बारे  में
 एक  राष्ट्रीय  होती  बनाने  पर  आप  यह  निर्णय  कर

 सकेंगे
 कि

 किस्म  का  कपड़ा  बनाना
 हैं

 या  300  किस्म  रुई  उत्पादक  को  मूल्य  बना  है  और  कपड़े

 फाइन  और का  मूल्य  क्या  रखना  है  ;  कुल  कितनी  मात्रा  में  रुई
 आयात

 करना  पड़ो

 सुपर  फाइन  कपड़ा  तयार  किया  जाना है  अथवा  क्योंकि  ऐसे  कपड़  क  आवश्यकता  केवल  0.5%
 सय

 ~
 चसर  को  है  ।

 केवल
 103  रुग्ण  मिलों  का  प्रबन्ध  सरकारो  नियंत्रण  में  लेने  ara

 निर्णय  न  लिय  च  सकेंगे  ।

 में  माननीय  मंत्री  जिन्होंने  यह  विधेयक  पेश  किया
 cs =  अनुरोध  करता हूं  किं  ae

 श्रमिकों  के  हितों  के  बोरे  में  सभा  में  जो  ware  दिये  जायें  उनको
 स्वीकार

 करे  परन्तु

 विधेयक  के  खंड  512)  में  यह  व्यवस्था  की  गई  हैं  कि  निर्धारित
 तिथि  अथिति  1

 1974
 से

 पूर्वे  की  अवधि  के  लिये  श्रमिकों  का  बोनस  भविष्य  उपदान  आदि दे  य  राज्यों

 137



 Contempt  of  the  House  Novemb  26,  1974

 enemas

 बसन्त

 का
 कोई  दावा  लागू  न

 किया  जा  सकेगा  |  कया  इससे  श्रमिकों  के
 feat

 की  रक्षा  होती  है  ?

 में  य  पुछना  चाहता  हूँ  कि
 इन

 मिलों  पर  जो  बैंकों  का  ऋण  उसके  भुगतान  को  प्राथमिकता
 देने  की  क्या  आवश्यकता  है  |  इसका  भुगतान  घोर

 किया  जा  सकता  है  ।  लगभग  39

 करोड़
 को  राशि  मिलों  क  भरतपुर

 मालिकों
 को  मुआवजे  क  रूप

 में
 दी  जा  रही  है  ।  परन्तु  इन

 तो  उनकी बे  चारे  श्रमिकों  ने  कया  गुनाह  किया  उन्होंने  तो  मिलों  में  पूर्वक  काम  किया  है  |

 न-पसीने  की  बोनस  भविष्य  निधि  आदि  की  करोड़ों  रुपयों  की  राशि  का

 3 उसकी क्या  हुआ  ?  बया  श्रमिक  का  खाता  बैक  में  होता है  और  उसमें  पर्याप्त  धन  होता  है  ?

 अर्जित  पूंजी  तो  भविष्य
 निधि

 और  उपदान  की  राशि  ही  होती  है  ।  आपने  कहा  te  उपदान  के

 प्रश्न  पर  विचार  किया  किन्तु  वह  पुरी  सर्विस  के  लिये  होनी  चाहिये  ।  इस  अनुसूची
 के

 भाग  दो
 की

 अन्तिम
 मद

 पर  उपदान  को  रखा  गया  है  इसे ऐसा  लगता  है  कि
 आप  उपदान  को  राशि

 न
 दे

 सकेंगे  क्योंकि  प्रत्येक  मद  का  भुगतान  करने  पर  यदि  कुछ  बचेगा  तो  उपदान  का  भुगतान
 जायेगा  |

 Shri  Lalgi  Bhai  (Udaipur)  Mr.  Chairman,  Sir,  there  is  no  quorum  in  the  House

 ~
 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  ,  Ha  सभा  गणपूर्ति

 सभा का  अवमान
 CONTEMPT  OE  THE  HOUSE

 सभापति  महोदय
 :  माननीय  मेँ  सभा  को  सूचित  करता  हूं  कि  आज  लगभग

 12.2
 Ho  पृ०  पर  सतेन्द्र जीत  सिंहा  पुत्र  सरदार  faa

 नाम  के
 एक

 दर्शक  ने  सभा  की  दर्शक  दीर्घा  में

 घुसने  का  प्रयास  किया  ॥  लोक  सभा
 सचिवालय

 के  वाच  एंड  वाड  असिस्टेंट  को  उस  पर  शक
 हुआ

 तलाशी
 लेने  पर  उसके  पास  से

 शीशों
 के  जार  में  विस्फोटक  पदार्थ  जिसके  साथ  फ्यूज  और  पटाखे  जुड़े

 सिला  |  इसी  बीच  दर्शक  ने  छुरा  निकाला  जो  उसने  छिपाया  हुआ  था  और  वाच
 एण्ड

 वाड  असिस्टैंट  पर  आक्रमण  का  प्रयास  किया  ।  वाच  एंड  are  असिस्टैंट  ने
 उस

 पर  अन्य  असिस्टैटों

 की  सहायता  से  काबू  पा  लिया  ।  यह  एक  गंभीर  मामला  है  इसीलिये  सभा  के  सामने  लाया  गया  है

 जिससे  सभा  उपयुक्त  कार्यवाही  कर  सके  ।

 श्री  एच०  के०  राव  भगत  जयपुर  इसे  पास  किसने  दिलाया

 सभापति  महोदय  !  श्री  ड  एस०  प्रधान  ने

 डा०  हेनरी  आस्टिन
 ra zor (Targaa ):

 पास  दिलाते  समय  सदस्यों  को  यह जांच  पूरी  तरह
 करनी

 चाहिये  कि  कौन  वास्तविक  दर्शक है  और  कौन  नहीं  है  ।  क्या  इस  मामल  में
 भी  ऐसा  किया

 गया  था  ॥

 सभापति  लोक  सभा  सचिवालय  ने  हम  सब
 को  सूचित  किया  था  कि  जिस व्यक्ति

 को  हम  पास  दिलाते  हैँ  उसकी  पूरी
 जिम्मेदारी

 हमार  ऊपर  होती  है  ।  इस  मामले  में  भी

 यह  स्थिति है  ।  |  ]

 श्री  पी  ‘WHo  मेहता  :  कुछ  सदस्यों  ने  श्री  जयप्रकाश  नारायण  का  नाम  लिया

 हैं  ।  यह  कार्यवाही  वृत्तान्त  में
 सम्मिलित

 नहीं  होना  चाहिये  ।  मामला  विशेषाधिकार  समिति

 को  सौंपा  जाना  चाहिये  ताकि  मामले  की  पूरी  जांच  की  जा  सके  और  यह  पता  सके

 कि  इसके  लिये  कौन  जिम्मेदार  है  |?
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 पका

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (Tikamgarh)  Nobody  has  mentioned  his  name.

 थो  नरसिंह  नारायण  पिण्ड  feat  ने  भी  उनका  नाम  नहीं  लिया

 सभापति  महोदय  जहाँ  तक  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  नाम  जाने  का  प्रश्न  मैं

 माननीय  सदस्य  को  यकीन  दिलाता  हूं  कि  WA  उनका  नाम  नहीं  सुना  है  |  अन्य  सदस्य  भी  ऐसा

 री  कहें  रहे  हैं  ।

 भी  इश्यू  द  सँकरा  श्रीमान  यह  एक  गंभीर  मामला  है
 और  पूरी  सभा  के

 लये  चिन्ता  का  विषय  है  ।  हेम  वाच  एंड  वाड  स्टाफ  की  प्रशंसा
 करनी  चाहिये  जिससे  _  बहुत

 अच्छा

 काम  किया  है  |  अब  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  बारे  में  प्रस्ताव  पेश  करें  ।

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  के०
 :  माननीय  सदस्य

 फक्त  एंड  वाड  स्टाफ  की  डन सबा  की  जो  प्रशंसा  की  उससे  पूर्ण  सभा
 सहमत  ऐसा  विश्वास

 ।  परन्तु  यह  मामला  वास्तव
 में  बहुत  गम्भीर

 र
 है

 ।  ह्म  सब  चाहते  हैं  कि  सभा  को  प्रतिष्ठा  और

 गरिमा  सभा  की  परिपाटी  के  अनुसार  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि
 अपने  आपको  marae  सिंह  सुपुत्र  सरदार  सुरेन्द्र  सिंह  कहने

 वाले  व्यक्ति  जिसने  आज  12.  25  am  लोक  सभा  की  दर्शक  दीर्घा  में
 अपने

 पास  विस्फोटक  पदा

 और  एक  छूरा  छिपाये  हुए  प्रवेश  करने  का  प्रयास  किया
 और

 जिससे  यह  पूछे  जाने  पर  कि  उसके  पास

 तथा-क्या  चीजें
 दर्शक

 दोर्घा  के  दवारा  के  निकट  ड्यूटी  पर  तैनात  लोक  सभा  सचिवालय  के  एक  वाले  एंड
 TS  सहायक  पर  पूरे  से  आक्रमण  करने  का  प्रयास  किया  और  जिसे  ara  एंड  वाड  अधिकारी  ने  तुरन्त

 हिरासत  में  ले  एक  भारी  अपराध  किया  है  और  वहीं  इस  सभा  के  अवमान  का  दोषी  है  |

 यह  सभा  यहँ  भी  सकल्प  करती  है  कि  कानून  के
 अगस्त

 उसके  विरुद्ध  की
 जाने

 वाली  किसी  अन्य

 कार्यवाही  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  उक्त  सत्येन्द्र  जीत  सिह  को
 सभा

 के  इस
 प्रकार

 अवमान करने  के  लिए  20  1974  के  मध्याह  न-पश्चात 6
 00

 बजे
 तक  की  कड़ी  कद  की सर ?

 दी  जाय  और  उसे  केन्द्रीय  जेल  ,  तिहाड़  lie  दिल्ली
 भजा  जाये  |

 शो  पी०
 एस०  मेहता :  यह  पर्याप्त  नहीं  है  हम

 सब  चाहते  हैं  कि  यह  मालूम  हो  कि

 शसी  घटनाओं  के  पीछे  किसका  हाथ है  |  इसकी  जांच  के  लिये  संसदीय  समिति  नियुक्त
 की  जानी  चाहिये  ॥

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  (Morena) :  Sir,  nobody  would  like  such  an  incident.
 But  from  the  way  in  which  these  inciaents  are  taking  place,  it  appears  that  there  is  some
 calculated  move  behind  it.  The  strict  security  measures  are  being  taken  and  inspite  of
 it,  such

 incidents  are  increasing.  In  this  very  session  two  such  inciaents  have  taken  place.
 My  $19  nission  is  that  a  Parliamentary  Committee  should  be  appointed  to  have  a  thorough
 probe  in  the  circumstances  in  which  such  inciaents  have  occurred.  I  would  take  to  suggest
 that  a  Committee  should  be  set  up  which  shoulda  go  into  the  causes  of  such  incidence.

 ai  दीनन
 भट्टाचार्य  में  संसदीय  कार  मंत्रो  के  प्रस्ताव  से  सहमत  हूं  ।  परन्तु

 कहना  चाहता  ह
 कि

 सुरक्षा
 को  व्यवस्था

 alee
 दीवार

 से
 प्रारम्भ  होती  है  और  aa  यहां  आकर

 डा  गयां  |  ऐसा  अनेक  बार  हो  चुका है  ।  इसी  मामले  की  जांच  कराने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को
 शकर  करने  में

 आपको
 कया  आपत्ति  है

 ?  कुछ  लोगों  को  सरकार  को  कुछ  कार्यवाहियों  के
 रे  में  शिकायत  शायद  इन  घटनाओं  का  ये धड  कारण  हो  ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  (Gorakhpur) :  The  motion  moved  by  the  Minister  of
 Parliamentary  Affairs  is  quite  reasonabl2.  would  suggest  that  hon’ble  Members  should
 02  more  cautious  wails  issuing  passes.  If  they  use  some  discretion in  this  matter,  the
 aumb2r  of  such

 inzidences  can  be  reduced.
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 (Saka —=

 [Shri  Narsingh  Narain  लि

 There  are  so  many  internal  ana  external  torces  which  are  trying  to  jeoparadise  democracy
 ino  ur  country.  Such  forces  must  be  iaentified.  I  must  commend  the  job  dene  by  ou
 security  staff  who  have  to  face  and  detect  persons  possessing  lethal  weapons  at  the  risk
 their  ownlines.  With  these  woras  I  su  pport  the  motion  movea  by  the  Minister  of

 Parla mentary  Affairs.
 =  पि

 Shri  Ramautar  Shastri  (Patna)  |  Such  incidents  have  been  increasing  gradually.  RéHE
 = tionaries  are  becoming  more  active  and  they  are  indulging  10  such  activities  which  are

 dangering  democracy  in  our  country.  I  would  like  to  know  whether  the  arrestea  person
 has  come  to  Delhi  as  a  avcligate  to  attena  the  conference  of  rightists  and  reactionaries  whi:
 is  being’  held-in  the  capital?

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  यह  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  है  और

 सम्पूर्ण  सभा  दस  पर  विचार  कर  रही  अतः  इस  संबंध  में  संसदीय  समिति  नियुक्त  किये  जाने  की

 कोई  आवश्यकता नहीं  हैं  ।  सभा  को  इस  प्रस्ताव  पर  निर्णय  करना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  मुझे  पता  चला  है  कि  श्री  डी०  एस०  प्रधान  ने  इस  दशक  को  पास  दिलवाया

 हैं  और  यदि  वह  सभा  में  उपस्थित  हो  तो  वह  नोनि.स्पष्टोक रण
 दे  सकते  है--वह  इस  समय  उपस्थित  नहीं

 हैं  ।  संभा  को  इस  बात  का  निर्णय  करना  चाहिये  कि  क्या  इस  विधय  पर  और  चर्चा  को  जाये

 क्योंकि  समय  हत  कम  है  ।  ली

 श्र  एस०  एम०  बीजों  :  मैं  इस  घटना  पर  बहुत  हैरान  हुआ  हूं  ओर  मै  इसको  निंदा  करता

 हूं  ।  आजकल  इतनी  जाँच  पड़ताल  कौ  जातों  है  फिर  कोई  व्यक्ति  बम  या  छूरा  लेकर  कसे  दीर्घा  त॑

 पहुँच  सकता  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  पता  चला  है  कि  वहू  cafes
 दीर्घा  के  बाहर  दरवाजे  पर  पकड़ा  गया  थ

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  हम  कड़े  उपाय  करने  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  इनका  परिणाम

 शर्तें ह  होगा  कि  कोई  भो  आत्मसम्मान  वाला  व्यक्ति  सभा  को  काय वा हो  देखने  नहों  आयेगा  |

 पाबन्दियां  लगाने  के  बाजार  इस  मामले  को  जांच  को  जानी  चाहिये  ।  ऐसी  घटनाएं  क्यों  होती  है
 |  |

 और  इन्हें  किस  प्रकार  रोका
 जा  है  ?  हमें  इन  सभो  पहेजंओं ओं  पर  विचार  करना  चाहिये

 डा०  हेनरी  आस्टिन  )  में  संसदोय  कार्य  मंत्री  के  प्रस्ताव  का  पूरा  समधन  करता

 | ह  aa  सब  जानने  हैं  कि  ata  प्रतिक्रियावादी  और  उम्र वादों  शक्तियां  लोकतंत्र  को  ठोक  तरह  से

 नहों  चलने  चाहतीं  |  यदि  कुछ  माननीय  सदस्य  सोचते  हैं  कि  वह  दीर्घा  में  पकड़ा  गधा  है

 जबकि  ऐसा  व्यक्ति  पहले  हो  पकड़ा  जाना  चाहिये  था  तो  हमें  बाहर  भो  जांच  पड़ताल  को  व्यवस्था

 करनी  चाहिये  |  जहां  तक  द्वीप  मामले  को  सम्बन्ध  ag  व्यक्ति  मोर्चा  के  alae  पकड़ा  गया  था

 अन्दर  नहों  ।  अग  सुरक्षा  व्यवस्था  को  अधिक  मजबूत  जाये  ताकि  सदस्यगण  निर्भीक

 हो  कर  काम  कर  सके  ।  इस  प्रयोजन  के  लिय  संसदीय  समिति  को  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  अध्यक्ष

 महोदय  हो  यह  काम  कर  सकते हूं  अथवा  सभो  दलों  के  नेता  इस  racy  में  विचार  विमर्श  कर  के  आवश्यक

 कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।

 Shri  Ram  Kanwar  (Tonk)  :  We  are  not  against  the  motion  moved  by  the  Minister
 of  Parliamentary  Affairs.  I  would  however,  Suggest  that  individual  Member  should  be
 allowed  to  g2t  the  passes  for  more  than  one  guest  subject  to  his  personal  responsibility  for
 the  visitors.

 Shri  Phool  Chand  Verma  (Ujjain)  :  I  condemn  this  incident.  However  I  was  amaz:
 0  learn  that  Shri  Sathe  tried  to  drag.  my  party  while  speaking  on  this  incident.  It  is  1.0

 tirely  biscless  charg.  I  woula  suggest  that  a  Parliamentary  Committee  should  be  con®?
 tuted  to  find  out  th:  facts  in  order  to  know  that.who  are  behina  such  incidents.  m

 पु
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 26  1974  रूग्ण  कपड़ा  उपक्रम  )
 अध्यादेश

 घ  यक

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर
 :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  जब्  भी  इंस  प्रकार  की

 कोई  गम्भीर
 घटना  होती

 त०  सरकार  की  ओर  से  अथवा  विरोधीपक्ष  की
 र  एक  असर  पर  आरोप  लगाये  जाने  लगते  हैं  ।  eat  लिये  समय  अधिक  लगता  है  ।  हमें  ऐसे

 मामलों  में  श्री  जयप्रकाश  नारायण  और  उनके  समर्थकों  या  विरोधियों  का  नाम  दस  वादविवाद  में  नहीं  लाना

 ।  सरकार  को  मामले  का  ब्यौरा  सभा  को
 बताना  चाहिये  और  साथ  ही  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर

 देना  चाहिये  कि  दोषी  व्यक्ति  को  अमुक  दिया  जाये

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  There  is  definitely  Some  conspiracy.  Previously  one
 Mr.  apprehenaed.  He  disturbea  our  meeting  in  Patna  onthe  [6th.  Second

 thing  is  that  the  Hous?  shoula  be  infomrea  the  result  of  police  investigations  in  such  cases.
 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  should  let  us  know  the  name  of  the  indivi  idual  ot

 political  party  responsibl2  for  such  acts  of  sabotage.

 With  these  words  I  Support  the  motion  moved  by  the  hon’ble  Minister

 सभापति  महोदय  :  अब  में  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  क  लिय  रखूंगा  ..।  प्रश्न  यह  है

 हक गहे
 सभा

 संकल्प  करती है
 कि  आपने  आपको

 सत्येंद्र  जोत
 fag  सुपुत्र  सरदार  सुरेंद्र  सिंह

 कहने  वाले  व्यक्ति  जिसने  आज  12.25
 ast

 लोक  सभा  को  दर्शक  में  अपने
 पास

 विस्फोटक  पदार्थ  और  एक  छूरा  छिपाये हु |  हुए
 प्रवेश  करने  का  प्रयास  किया  और  जिसने

 ag  पूछ
 जाने  पर  कि  उसके  पास  क्या-क्या  खोजें  दर्शक  दीर्घा  के

 दुबारा
 के  निकट  ड्यूटी  पर  data

 लोक  सभा  सचिवालय  के  एक  वाच  एंड  als  सहायक  पर  कर  से  आक्रमण  करने  को  प्रयास  किया

 और  जिसे  वाच
 एंड

 वाड  अधिकारी  ने

 तुरन्त
 हिरासत  में

 ले  एक  भारी  अपराध  किया  है
 और  वह  इस  सभा  के  अवमान  का  दोषी है

 qa  सभा  ae  भी  संकल्प  करती  हैं  कि  कानून  के  अंतगर्त
 उसके

 विरुद्ध  की  जाने
 बाली

 किसी  अन्य  कार्यवाही  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  उक्त  सत्यन्द्रेजीत  fag  को  सभा  के  इस
 प्रकार

 अवमान
 करने  के  लिय  श  20  1974  के  6,  00  aa

 तक  की  करो  केंद  की  सजा  दो  जाये  और  उसे  केन्द्रीय  जेल ,  नई  दिल्लो  भेजा  जाये  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 ह

 रुगण  कपडा  उपक्रम
 )

 1974  सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 और  रुग्ण  कपडा  उपक्रम
 )  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  Re  SICK  TEXTILE  UNDERTAKINGS  (NATIONALISA-

 TION)
 ORDINANCE,  1974  AND  SICK  TEXTILE  UNDERTAKINGS

 NATIONALISATION)  —

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम
 सम्बन्धी  संविधिक  संकल्प  और  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम

 विधेयक
 पर  पुनः  चर्चा  शुरू  करते हू  |

 eng  Shri  Vasant  Sathe  (Akola): :  I  am--  eaking  on  a  vital
 issue  Workers  are

 1१  11168  deprived
 of  their  dues,  which

 they  earnea  with  hard  labour.  They  depend  on  that
 money  in  dld  age.  These  dues  shoutd  be  paiu  to  the  workers.  bank  loans  can  be

 paid  off  afterwards.
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 er Sick  Textiles  Undertakings  (Nationa-  No  ember  26,  1974

 lisation)  Ordinance/Bil]

 —  Se

 {Shri  Vasant  Sathe]
 The  workers  can  not  give  their  best  to  the  mills  if  they  are  denied  their  dues.  The

 ‘Government  should  have  acted  as  a  model  employer  through  this  Bill.  The  workers

 representatives  should  have  bear  incluaed  in  the  management  of  the  nationalised  mills.

 It  is  said  that  National  Textile  Corporation  willhave  a  uniform  policy.  The  proposed
 Industrial  Relations  Bill  should  be  brought  forwara  Soon  and  that  Bill  should  be  made
 applicable  to  the  workers  of  all  nationalised  textile  mills.

 The  mill  owners  have  eaten  up  the  Provident  and  ES!  contributions  of  the  workers.
 In  spite  of  all  this,  the  is  giving  compensation  to  th2  mill  owners.  The  Govern-
 ment  should  accept  the  liabilities  of  the  mills  in  regard  to  payment  of  Provident  Fund  and
 gratuity  etc.  to  the  workers.  The  Government  may  not  have  to  pay  that  money  1117160181619-

 Certain  workers  were  retrenched  by  the  previous  management.  Their  cases  are  still

 pending.  Workers  of  Heenganghat  have  been  there  was  their  case  in  the  Supreme  Court

 but  their  claim  for  lay  off  compensaticns  coud  not  be  enforced  on  account of  a  provision
 in  this  Bill.  It  is  indeed  a  grave  injustice  to  the

 workers.

 Serious  thought  sthoula  be  given  to  the  question  of  payment  of  dues  of  workers
 5  ana  relevant  provisions  will  have  to  be  amended.  Necessary  basic  changes

 Shoula  made  in  the  Bill  to  protect  the  interest  of  the  workers.
 acceptable’

 Only  then  the
 Bill

 will  be

 * oft  ०  आर०  :  इस  विधेयक  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  कह  हूं  उसका

 अथ  यह  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  कि  मैँ  इस  विधेयक  का  विरोध  कर  रहा  हँ  ।  वित्तीय  ज्ञापन

 में  कहा  गया  है  कि  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रमों  के  मालिकों  को  लगभग  2000  रुपए  की  सशि  प्रति  माह

 मिला  चर्बी  ।  ro मे  जानता  चाहत  Rk  कि  प्रत्येक  राजग  कपड़ा  मिल  मालिक  के  लिये  यह  देय  राशि

 निर्धारित  क्यों  नहीं  की  गई  है  ।  जब  स्पष्ट  से  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  39.18  करोड़  रुपए

 की  राशि  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  जायेगी  तो  फिर  प्रत्येक  मिल  मालिक  को  प्रतिमाह  दी  जाने

 वाली  कुल  राशि  का  उल्लेख  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस  विधेयक  में  यह  भो  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  चूकि  ब्याज  के  कारण  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान
 में  विलम्ब  होने  को  सम्भावना है  ।  मिल  मालिकों  को  13.06  लाख  रुपये  प्रति  माहू  दिये

 जायेंगे  ।  सरकार  की  नीयत  यहां  भी  साफ  नहीं  है  कि  मिल  मालिकों  को  क्षतिपूर्ति  कितनी  अवधि के
 अंदर  हो  जायेगी  और  इसलिये  सरकार  उस  कुल  व्यय  का  स्पष्ट  उल्लेख  नहीं  कर  पाई  है  जो  कि  सरकार

 मिल  मालिकों  को  ब्याज  देने  पर  वहन  बरगी  |  आश्चर्य  की  बात  है  कि  मंत्रालय  इस  संबंध  में  समय

 निर्धारित  नहीं  कर  पाया  है  कि  क्षतिपूर्ति  का  पूरा  भुगतान  कितने  समय  में  किया  जायेगा  ।  क्या  सरकार
 ed  he

 उस  प्रो  को  बताने  क  पक्ष  में  नहीं  है  जोकि  उसे  oats  के  रूप  में  देना  होगा  ।

 यह  भी  आशचयंजनक  है  कि  सिल  मालिकों  को  दी  जाने  वाली  कुल  राशि  39.8  करोड़  रुपए

 की  बजाय  100  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  हो  सकती है  |  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  ag  राशि  39.8

 करोड़  रुपए  होगी  ।  हम  सरकार  की  इस  उदारता  की  निंदा  करते  हैं  जो  कि  उन  मिल  मालिकों  को

 करोड़ों  रुपए  का  भुगतान  करना  चाहती  है  जिन्होंने  गत  30  वर्षों  के  दौरान  वस्त्र  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों

 सरकार को  उनका  न्यायोचित  वेतन  तथा  बोनस  नहीं  दिया  और  अंधाधुंध  धन  एकत्रित  कर  लियां  ॥

 को  रुग्ण  कपड़ा  मालिकों  को  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  के  प्रश्न  पर  पुनर्विचार  करना
 चाहिये

 *तमिल  में  दिए  गय  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered
 in  Tamil.
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 5  1896  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  अध्यादेश

 दिये

 oat  me  ieee

 जसा  कि  में
 द्र  मूक  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  |

 तमिलनाडु  में  वस्त्र  निगम  अब  बहुत  ही  सक्षम  ढंग  से  काय  कर
 रहा है

 और  लाभ
 भी

 कमा  रहा

 है  ।
 तमिलनाडु

 के  श्रमिकों  ने  वस्त्र  निगम  तथा  मिलों  के  समुचित  कार्यकरण
 में  लगन

 से
 ard  किया  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप
 ये  मिलें  बड़े  सुचारु  रूप  से  लाभदायक  ढंग  से  ad  कर  रहे

 हैँ  ।  इन
 विभिन्न

 मामलों  हमारे  मुख्य  मंत्री ने  प्रधान  मंत्री  को  एक  अधंशासीय  पत्र  भेजा  है  ।

 उस  पत्र  में  ante  मुख्य  मंत्री  ने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌ - ह  मिलों  की  प्रबन्ध

 व्यवस्था  राज्य  वस्त्र
 निगम  at

 करता  रहेगा  |  बस्त्र  निगम  द्वारा  व्यवस्थित  12  मिलें

 कपड़ा  मिल  मालिकों  को  क्षतिपूर्ति  देने  की  कोई  आवश्यकता निगम  के  ही  अधीन
 कायें  करेंगी  |

 नहीं है  ।  उन्हें  अपने  अधिकार  में  लेने  से  पूर्व  की  सारी  देयता  की  जिम्मेदारी  मिल  मालिकों

 ही  रहनी  चाहिये  ।  भुगतान  उपयुक्त  की  नियुक्ति  तथा  इस  संगठन  पर  बहुत  बड़ी  धनराशि  व्यय

 करने  के  बजाय  सारी  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य  पर  छोड़  देनी  ही  उचित  है  ।
 a

 क्या  राष्ट्रीयकरण  का  अर्थ  यही  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  ये  मिलें  केन्द्रीय  सरकार के

 हो हाथ में  हों
 ।  यदि  राज्य  सरकारें  इन्हें  अपने  अधिकार

 में  ले  ले
 तो  क्या यह  समझा  जायगा

 कि  इन

 मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  हुआ  हैं  ।  क्या  हेम  इसी  प्रकार  के  समाजवाद  की  बातें  कर  रह ेहैं  ?
 ऐसे

 कदम  उठाने  से  जनता  क  दिमाग  में  एक  भावना  घर  कर  गई  है  कि  सभी  केन्द्रीय  सरकार  के

 हाथों  में  है  और  राज्य  सरकारों  को  कुछ  भी  करने  की  शक्ति  उपलब्ध  नहीं  है  ।  कुछ  राज्य  सरकार

 अनेक  कपड़ा  मिलें  चला  रही हू  केन्द्रीय  सरकार  इन्हें  अपने  हाथ  में

 ः

 ले  ले  तो  यहं  उचित  नहों  है

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  यें  21  रुग्ण  कपडा  मिलें  अपने  हाथ  में  लो  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  दवारा

 इन  मिलों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  विरोध  किया  जा  रहा  है  |

 भ  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 में  निम्नलिखित  बातें  कह  कर  अपना  कथन  समाप्त  करूंगा

 (1)  राज्य  सरकार  का  निगम  के  प्रबन्ध  पर  नियंत्रण  होना  चाहिए  |

 (2)  मंत्रो  महोदय  चाहत ेहू  कि  बातचीत  दिल्लो  में  आयोजित  कीਂ  जाये  ताकि  विधेयक  को  पारित

 करने  से  पूर्वे  उस  पर  और  चर्चा हो  सक

 (3)  यदि  राज्य  सरकार  की  सलाह  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  त  राज्य  सरकार  निगम  से

 पुरी  तरह  से  हंट  जायेगी  ।

 (4)  क्षतिपूर्ति  अनुसूची  में  दी  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  तमिलनाडु  औद्योगिक  निवेश  निगम  को

 14  करोड़  रुपए  का  घाटा  होगा  जोकि  उसने  सोम  सुन्दरम  और  कालेश्वर  fea  को  सरकार  दवारा

 अपने  नियंत्रण
 में  लेने  से  qa  दिया  था  क्योंकि  दूसरी  अनुसूची

 में  कहां  गया  है  कि
 ऐसा

 ऋण  श्रेणी  तीन

 के  अन्तर्गत  आयेगा  और  इस  प्रकार  श्रेणी  एक  और  को  भुगतान  करने  के  पश्चात्‌  तमिलनाडु
 औद्योगिक  निवेश  निगम  को  धन  देने  के  लिये  कुछ  नहीं  इर  तरह  सरकारो  क्षेत्र  को  वित्तीय  संस्थाओं

 को  भारी  घाटा  होगा  |

 श्री  एस०  आर०  दामानी
 :

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करत  हूं  ।  मंत्री  महोदय

 कृपया  यह  बताएं  कि  विभिन्न  मिलों  के  मूल्यांकन  का  मापदंड  क्या  है  |  इस  दृष्टि  से  यह  अनुलग्नक

 अस्पष्ट हू  ।  इसमें  प्रत्येक  मिल  को
 आग

 करघों  आदि  के
 साथ

 उनकी  क्षमता  दी  जानी  चाहिये

 क्या  इन  मिलों  का  मूल्यांकन  करते  समय  उनको  चलाने  वाले  राज्य  निगमों  से
 पेटभर

 किया  गया हैं  ?  कया  इन  मिलों  को  धन  देने
 वाली

 वित्तीय  संस्थाओं  से  भी  सलाह  ली  गई  है  ?  तीसरा

 इन  मिलों  में  धन  लगाने  वाले  राज्य  सरकारों  के  अधिकारों  का  क्या  हुआ  उदाहरण  के  लिए  इस
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 [ott  एस०  आर०

 समय  महाराष्ट्र  कपड़ा  21  मिलें  त्व  ला  Zeiss  ale  are  सरकार  ने  इन  मिलें  18  करोड़

 तथा
 अब  राष्ट्रीय  कपड़ा  सिलों  अपने  अधिकार  में  ले  रहा  जिसमें

 केन्द्रीय
 सरकार  के  अंश  15.  प्रतिशत  होग  और  महारष्ट्र  सरकार  के  49  प्रतिशत  जबकि  केन्द्रीय

 इसमें  अब  तक  केवल  -8.90  करोड़  रुपया  लगाया  wares  सरकार  इसमें  पहिले  ही  18  करोड़
 च  को  है  और  4  करोड़  रुपया  अं  देने  की  गारंटी  a.  है  तथा  इस  प्रकार  यह  22  करोड़

 रुपए  बनता है
 है  क्या  इन  मिलों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  a  पूर्व  सरकार  दुबारा  afr  लगाई

 गई  राशि  के  बारे  में  महाराष्ट्र  कपड़ा  निगम  केस्सतमू,कोई  समझौता  हुआ  ?  स  रकार
 ने  इन  मिलों  कोने  fader  समय

 इनके
 कामगारों  को  यह  आश्वासन

 दिया
 था  किं

 उनका
 मड  गाई

 भत्ता  क्‌ःर्‌  लिया  जायेगा  तथा  जेब ने  मिलें  लाभ  पर  चलने  लगेंगी  तब  me

 तका  भुगतान  क्या  जायेगा  अब  चूंकि  कपड़ा  fama  इंच  को  अपने  नियंत्रण  में  ले

 है  इसलिए  उन्हें  इस  आश्वासन  को  पूरा  करना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  इसको
 विधेयक  में  किस  प्रकार  शामिल  feat  जायेगा  ?

 श्री  एस०  आर०  दामानी  |r:  मिलों  को  अपने  में  लेने  की  ag  एक  शर्त

 होनी  चाहिये  ।
 राष्ट्रीय  कपड़ा

 fame:  अपनीਂ  इस  जिम्मेदारी  से  बचे
 i aaa ग  है

 इस  लियें

 चित्रित  राज्य  सरकारों  नें  इन  मिलो  के  करामसबारों'को  जो  आश्वसन  दिया है  रहें  राष्ट्रों  कपड़ा
 निगम  को  पूरा  करना  चाहिये  ।

 इन  मिलों  के  कामगारों  की  सेवाएँ  जानो  रखने  कां
 आश्वासन

 दियो  जाना  चाहिये  ।  उनकी

 सेवा  में  व्यवधान  नहीं  आना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय
 ने  बताया  हैं  कि  इन  सिलो  को  चलाने  के

 लिए  नौ  संयुक्त  विगल  बताय  जायंगे  ।  क्या  वर्तमान  fara  wa
 महराष्ट्र  पश्चिम  बंगाल

 निगम  जारी  रहेंगे  ।  रुई
 तथा

 धागे  के  eat  में
 उतार  चढ़ान  आते  रहते हैं

 कायदे  सहायक  निगम  होंगे

 तो  विवाद  उत्पन्न  हो  सकते हैं  ।  उनका  मुख्यालय  उन्हें  कह  सकता है  कि  उन्होंने  समय  रुई
 अथवा

 धागे  को  कयग्ग्। २ खरोदारों  नहीं  की  है  ।  इसलिए  चिन  स्वायत्तता  के  वे  काम  नहीं  करे  सकते हैं  ।
 यहां

 स्फट  कर  देना-चाहिये  कि  उनका  प्रबंध  किस  प्रकार  होम  ।  प्रबन्ध  az  से  मिलें  घाटे

 पर  चलेंगी
 ।  इन  मिलों  के  आधुनिकीकरण  किये  जाने  की  आवश्यकता  हैं  दाक  वें  .  मिलें  बन

 सके  ।  उन्हें  राजकोष  पर  भार
 नहीं  बनाना  चाहिये  ।  चूंकि  इस  उद्योग  में  प्रयुक्त  की  जाने  वालीं

 सयंत्र  तथा
 भोरी

 डेश  में  उपलब्ध  हैं  इसलिये  आयात  किये  जाने  की
 आवश्यकता  नहीं है

 श्री  मधु  लिमये ने  पूछा  हैं  सरकार  are  रेशे  रुई  का  आयात  कयों  रही  है  ।  उनकीਂ

 पता  होना  कि  सर्कार  ने  गत  दोषों  में  इसका  कम  मात्रा  में  आयात  किया  है  ।.

 गत  उसने  10  से
 15  क्रोड़  की  का  कि  था  ।  सरकार  ने  किए

 अपने  बाले  लम्बे  रेशे  रुई  40  प्रतिश्त  आयात  शुल्क  लगाया  है  जिससे  इसके  आयात  को

 ध्रुवका  पहुंचा  है  |  कहना  Wt.  गलत  है  रुई  का  आयात  सम्पन्न  के  लिये

 कर  रही है  ।  आयातित  रुई  से  बनने
 वालें

 धागे  जो  80  या  120  काउन्ट  होता  है  का

 प्रयोग
 हथकरघा  तथा  विद्युत  मालिक  में  होता  है  ।  उनमें

 बहुत  कम
 उत्पादन  लगता  है

 इसक  अलावा  सरकार  द  उद्योग  कें  संगठित
 क्षत्र  में  प्रतिबन्ध  लगाएं  हैँ  ।  अथवा

 मल  कीं  उत्पादन  नहीं  कर
 सकते  हूँ

 ।  इसका  उत्पादन  केवल  हथकरघा  अथवा  विद्युत  मालिक
 करघा

 क्षेत्र  में  dy  feat  जाता  हैਂ  1:
 Bay

 रुई  का  आयात  केवल  हथकरघा  उद्योग  को  लाभ  पहुंचाने
 के  लिये  केर  रही  थी  ।  देश  में  लैम्ब  रेशे  की

 रूई
 को  उत्पादन  बढ़ा  ।  सरकार  को  नियंत्रित

 कपड़ा  म्पननीय  agen  की  दिखाना  चाहिये  ताकि  उन्हें  पता  चल  सके  कि  किस  किस्म  कर  कपड़ा  बनाया  जा

 श्री  लिय  क्  कहना  है  नियंत्रित  कपड़ा  cate  मात्रा  में  नहीं  बनाया  जा  रहा

 144

 /



 26  1974  रुग्ण  कपडा  उपक्रम  )  अध्यादेश

 विधेयक

 है  ऐसी  नहीं  ह  प्रशाभतदायो  समिति  की  aoa  में  माननीय  सदस्य  ने  बत  था

 कि  दो  तिमाही  यथा  अप्रैल-जून  और  जुलाई-सितम्बर  के  ara  चियंब्रित  कपड़े  के  निर्धारित

 लक्ष्य  400  मिलियन  मीटर  की  तुलना  में  उन्होंने  407  मिलीयन  मीटर  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन

 किया  है  ।

 अंत  में  मेरा  सुझाव  है  कि  उद्योगों  को  अपने  उत्पादन  का  25  प्रतिशत  कपड़ा  उत्पादन

 लागत
 में  बेचने  को  कहा  जाना  चाहिये  ।  इस  कपड़े  का  मूल्य  कपड़ा  आयुक्त  दुवार  तय  किया  जाना

 चाहिए  इससे
 उपभोक्ताओं

 को  लाभ  पहुंचेगा  |

 इसके  पश्चात  लॉक  सभा  27  1974/6  1896

 के  ग्यारह  बज  Ho  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock;  on  Wednesday  the  27th

 November,  1974/Agrahayana  6,  1896  (Saka).
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